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 लोक-सभा  वाद-विवाद  अनुदित

 LOK  SABHA  DEBATES  (SUMMARISED  TRANSLATED  VERSION)

 आ

 लोक-सभा

 LOK  SABHA

 2  1967/  12  1889  (we)

 Friday,  June  2,  1967/Jyaistha  12,  1889  (Saka)

 लोक-सभा  ग्यारह  बजे समवेत  हुई

 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the  Clock

 महोदय  पीठासीन हुए
 Mr.  Speaker  in  the  Chair  ]

 प्रश्नों के  मौखिक  उत्तर

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 हिन्दुस्तान स्टील  लिमिटेड  में  हानि

 241.  श्री  बाबूराव पटेल  :  क्या  खान  तथा  धातु  मन्त्री  यह  बताने की  छुपा

 करेंगे

 हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  ने
 1966

 को  समाप्त  होने  वाली  अवधि  में
 59.3  करोड़  रुपये की  हानि  दिखाई  है  जबकि  उसमें  कुल  1028.5  करोड़  रुपये  की  पूजी  लगी

 हुई

 विदेशियों  द्वारा  विशेषज्ञ  जानकारी  दिये  जाने  तथा  भारतीयों  द्वारा  अच्छा  प्रबन्ध

 किये  जाने  के  बावजूद  बराबर  हानि  होते  रहने  के  क्या  कारण

 क्या  सरकार  का  विचार  एक  उच्च  शक्ति  प्राप्त  समिति  नियुक्त  जो  हमारे

 गरमी  इस्पात  कारखानों  की  जांच  इस  लगातार  हो  रही  हानि के  कारणों  पता  लगाने

 का

 यदि  तो  कब  ;  और

 (=)  यदि  तो  इसके  क्या  कालरा  है  ?

 खान  तथा  ara  मंत्री  चन्ना  :  कौर

 :
 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।



 Oral  Answers  June  2,  1967

 विवरण

 59.  3  करोड़  रुपये का  घाटा  1958-59  से  लेकर  जब  कि  प्रथम  इकाई

 गई  आज  तक  का  कंपनी को  कुल  घाटा  है  ।  संचालन  के  प्रथम  आपको को  शेष  सभी

 वर्षों  में  कम्पनी  को  सर्कल  लाभ  हुआ  है  ।  आरंभ  से  लेकर  आज  तक  का  वास्तविक  घाटा

 लिए  gar  क्योंकि  सकल  लाभ  में  से  कम्पनी  ने  मुल्य  हास  और  ब्याज  के  रूप में  254  करोड़

 रुपये  की  राशि  की  पूर्ति
 की  ।

 मूल्य  क्लास  और  qa  की  रकम  योजना
 के  स्त्रोतों  में  महत्वपूर्ण

 योगदान देते  हैं  ।  1964-65  और  1965-66  में  कम्पनी  ने  शुद्ध  लाभ  भी  कमाया  जब  इसके

 तीनों  एक  मिलियन  टन  स्तर  के  कारखानों  के  उत्पादन  में  काफी  स्थिरता  आ  चुकी थी  ।

 शुरू  के  सालों  में  घाटा  इसलिए  हुआ  कि  कारखानों  का  उत्पादन  निर्धारित

 क्षमता  से  कम  था  क्योंकि  नये  कारखानों  में  क्षमता  का  उपयोग  उत्तरोत्तर  ही  बढ़ा  |  इसके  साथ

 साथ  मूल्य  पस  और  व्याज  के  रूप  में  भारी  ऊपरी  खच  भी  था  ।  सरकार  ने  इस्पात  नियंत्रण

 प्रणाली के  अधीन  इस्पात  की  को  निश्चित  कर  दिया  ari  पिछले  वित्त  वर्ष  में

 देश के  अन्दर  मांग  की  कमी  के  कारण  प्रेषण  में  कमी  हुई  जिसके  फलस्वरूप  लाभ

 कम  रहा  |

 और  :  लाभ  को  बढ़ाने  का  प्रमुख  उपाय  यह  होगा  कि  उत्पादन  लागत

 में  कमी  की  जाय  ।  हाल  ही  में  श्री  हरिकृष्णा  महताब  की  अध्यक्षता  में  नियुक्त  की  गई  समिति ने

 इस  बात  पर  पूरी  तरह  विचार  किया  है  ।  समिति  की  सिफारिशों  को  क्रियान्वित  किया  जा

 रहा है  और  यह  समय  इनका  प्रभाव  पड़ेगा  जहां  तक  किसी  एक  कारखाने  में  अत्याधिक  घाटा

 होने  का  सवाल  है  विशेष
 जांच

 की  गई  है-उदाहरण पांडे  समिति  ने  हाल  ही  में  दुर्गापुर  इस्पात
 कारखाने  का  अध्ययन  किया है  ।  इनकी  सिफारिशों पर  बिचार  किया  जा  रहा  सरकारी

 उपक्रम  समिति  ने  भी  पिछले  दो  वर्षों  में  हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  के  सभी  कारखानों  के  काम

 का  पुनर्विलोकन  किया  है  ।  कंपनी  भी  देश  में  बिक्री  को  बढ़ाने  तथा  निर्यात  को  बढ़ाने  के  लिए

 भरसक  प्रयत्न  कर  रहो  है  जिससे  मांग  में  होने  वाली  बतान  कमी  के  कारण  लाभ  में  कमी  को

 रोका  जा  सके  इसलिए  इस  समय  और  अधिक  छानबीन  करने  की  आवश्यकता  नजर

 नहीं  आती  |

 श्री  बाबूराव  पटेल  :  यदि  गेर  सरकारी  क्षेत्र  की  टाटा  स्टील  कम्पनी  लगातार  क  तक

 अच्छा  खासा  लाभांश  दे  सकती  हैं  तो  1028  करोड़  रुपये  फी  पूजी  से  स्थापित  सरकारी  क्षेत्र

 में  स्थापित  हिन्दुस्तान  स्टील  कम्पनी  लगातार  घाटा  क्यों  दिखा  रही  है  ?

 STo  चन्ना  रेड्डी  :  यह  कहना  ठीक  नहीं  है  कि  हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  ने  सदा  घाटा

 है  ।  यद्यपि  प्रारम्भ  उसे  कई  कारणों  से  घाटा  उठाना  पड़ा  परन्तु  वर्ष  1963-64

 से
 बाद  में  उसे  शुद्ध  लाभ  हो  रहा  है

 ।

 श्री  बाबूराव  पटेल
 :

 भूतपूर्व  faa  श्री  टी०  टी०  कृष्णमाचारी  ने  एक  बार  इस्पात

 के  बारे  में  बड़ी  बड़ी  आशाएं  व्यक्त  की  थी  ।  परन्तु  आज  दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र  लगभग
 बन्द

 होने  जा  रहा  है  ।  उसके  उत्पादन  को  बेका  नहीं  जा  रहा  है  ।  संयंत्र  75  लाख  रुपये  की  मजूरी

 का  भुगतान  करने  में  असमर्थ  इसके  बन्द  हो  उतने  से  लगभग  25000  परिवार  प्रभावित

 सरकार  का  इस  कारखाने  को  बन्द  करने  का  विचार है  ?
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 डा०  चता  रेडडी  :  यह  बात  ठीक  नहीं  है  कि  दुर्गापुर  इम्पोर्ट  कारखाना  बन्द  होने

 रह  | र  121.0  सदस्य  की  गलत  धारणा  का  निवारण  करना  चाहता  हूँ  ।  टाटा  आइरन
 एण्ड  स्टील  कम्पनी में  1176  रुपये  प्रतिटन की  लागत  १रय  ई  जबकि  हिन्दुस्तान

 स्टील  लिमिटेड  मं  य  500  रुपये है  ।  इं  चयन  आइरन  एण्ड  स्टाल  कम्पनी  में  यह  लागत

 पूजी  केवल  950  रुपये  है  ।  गेर  सरकारी  क्षेत्र  में  कम्पनियां  उस  समय  स्थापित  हुई  थीं
 जब

 कि
 रूमी  आदि  का  मूल्य  बहुत  कम  था  जब  कि  हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  की

 स्थापना

 क  समय  सभी व  ओं  का  मूल्य  बढ़  चुका  था  ।  प्रारम्भ  में  इसे  हानि  हुई  ।  वर्ष  1964-65 में

 हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  को  1849.2
 लाख  रुपये  का

 और  1965-66  में
 166.5  लाख

 रुपये  का  लाभ  हुआ  था  ।  इस  प्रकार  उपरोक्त  कम्पनी  को  प्रतिवर्ष  हानि  नहीं  हुई  *) @
 बल्कि

 उसे

 कुल  मिलाकर  घाटा  हुआ  है  ।  भिलाई  भर  रुकेगा  स्थित  इस्पात  के  कारखानों  में

 टाटा  आइरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी  तथा  इंडियन  areca  एण्ड  स्टील  कम्पनी  BY  अपेक्षा  संचालन

 लागत  कम  है

 Shri  Sidhcshwar  Prasad  would  like  to  know  the  basis  at  which  the  cost-expendi
 ture  has  beer  worked  out  in  Hindustan  Stcel  Limited  and  why  the  full  capacity  of  HSL  is

 101  being  utilized  by  now

 Dr.  Chenn  1  Reddy  As  have  already.  said  that  during  the  period  when  the  steel

 plant  is  in  the  process  of  devclopment  and  expansion,  most  ofithe  capacity  of  the  plant
 remains  idle  or  unutilized  Along  with  it  more  interest  and  depreciation  charges  bring
 about  losses

 थी  वीरेंद्रकुमार शाह  :  हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  के  1965-66  के  विधिक  प्रतिवेदन

 में  यह  उल्लेख  fear  गया  है  कि  उत्पादन  की  मांग  घटती  जा  रही  क्या  मंत्री  महोदय वर्ष

 1966-67  तथा  चालू  ष  के  बाजार  के  रुख  के  बारे  में  कुछ  प्रकाश  डालेंगे
 ।

 डा०  चन्ना  रेडडी  :  यह  सच  क्योंकि  1965-66  में  भारत-पाकिस्तान संघर्ष
 के  कारण

 था  उसके  परिणाम  स्वरूप  मार्किट  में  मन्दा  हो  जाने  के  कालरा  अथवा  सामान्य  राष्ट्रीय  अव्यवस्था

 में  गड़ासे के  परिशामस्थ  रप  ऐसा  हुआ  भिलाई  में  रेल  पटरियों  की
 कुछ

 अनुमानित  क्षमता  पांच  ara  टन  थी  जबकि  रेलवे  केवल  2.25  लाख टन  के  लिये  कार्यादेश दे

 सकी  थी  ।  इसलिये  उत्पादन  में  परिवर्तन  करना  भौर  बिल्ले का  उत्पादन  चालू  जिसमें

 लागत  अपेक्षाकृत काफी  कभ  आवश्यक हो  गया  |

 श्री  विरेन्द्र कुमार  शाह  :  मैं  1966-67  और  चालू  वर्ष में  बाजार  के  रुख  के  बारे  में

 पुछा

 डा०  चलना  रेडडी  :  चालू  वर्ष  में  बाजार  के  रुख  में  care  नहीं  हुआ  हाल  ही में

 किये  गये  विनियंत्रण  के  बाद  हमें  आशा  है  कि  उन  वस्तुओं के  उत्पादन में  सुधारे  stat
 जिनकी

 कीमतों  में  थोड़ी  वृद्धि  हुई  है  और  जिनकी  उत्पादन  लागत  काफी  ऊची थी  और  है

 कि  दो  या
 तीन  महीनों

 के  पश्चात  बाजार के  रुख  में  सुधार  होगा ।

 शी  चिन्तामणि  पारिणग्रही  :  क्या  सरकारी  क्षेत्र  के  इस्पात  कारखानों  को  ठाट की

 wife
 अपने  उत्पादन  का  मुल्य  निर्धारित  करने  की  स्वतन्त्रता है
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 डा०  चन्ना  रेडडी थि :  वास्तव  में  विशेष  अन्तर  नहीं  है
 ।  1964  में  त्रिनियन्थभणा  के  बावजूद

 बाजार  में  भाव  लगभग  नियन्त्रित  हैं  और  की  मतों  में  है  ।

 Shri  Madhu  Limaye  Just  now  the  hon  Minister,  in  reply  to  a  supplementary
 ‘Stated  that  since  the  Tata  Factory  was  constructed  before  the  war  broke  out,  therefore
 their  cost  of  production  is  very  much  less  In  view  of  the  fact  that  the  raw  material  for
 the  finished  steel  have  to  be  imported  from  abroad  in  Japan,  what  are  the  reasons  for

 comparatively  lower  cost  of  production  in  Japan  ?  Have  any  steps  been  taken  to  stream-
 dine  the  working  of  Public  Sector  Factories  ?

 Dr.  Chenna  Reddy  Ican  give  the  figures  of  other  steel  producing  countries.  The
 sale  value  on  the  capital  invested  is  as  against  9  in  must  of  the  steel  plants  in  diffe-

 rent  countries.  This  is  one  of  the  major  factors  Because  of  its  foreign  exchange  compo-
 nent  and  the  need  to  enhance  the  capacity  we  have  to  spend  more  in  the  initial  esta-
 blishment  as  compared  to  Japan  Apart  from  that  over-staffing  and  low  standards  of

 efficiency  of  labour  also  counts  for  our  high  prices  Because  of  the  heavy  caritalisation
 ॥  our  country,  we  have  first  of  all  to  achieve  our  rated  capacity  If  our  rated  capacity
 falls  below  95  percent,  it  entails  a  loss  to  us  Therefore  if  we  compare  the  internal
 domestic  price  between  India  and  Japan  India  has  a  cheaper  price  for  domestic

 consumption

 Shri  Manubhai  Patel  How  does  the  production  and  economic  charaeter  of  the
 Tata  Factory  during  the  first  ten  years  of  its  inception  compare  with  Hindustan  Steel  ?

 Dr.  Chenna  Keddy  | (४  is  correct  that  Tata  had  to  undergo  many  difficulties  so
 much  so  that  in  1920  Government  of  India  had  to  give  tarrif  support  to  them,  they  had

 to  subsidise  per  ton  of  steel  production  so  that  they  might  servive.  After  passing  through
 the  stresses  and  strains  for  many  years,  Tata  has  reached  its  present  condition

 श्री  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी  :  इस्पात  कारखानों द्वारा  अधिक  लाभ  अजित  न  किये  जाने  का

 एक  कारण  यह  है  कि  उनकी  उत्पादन  लागत  अधिक  है  ।  श्रीमती  यदि  मुझे  सही  तौर पर  याद

 तो  जब  आप  कोठारी  मंत्री  थे  तब  इस  प्रश्न  की  जांच  करने  के  लिये  एक  समिति  नियुक्त

 की  गई  थी  और  मैं  समानता  हूँ  कि  उस  समिति  ने  कुछ  समय  पहले  अपना  प्रतिवेदन  दिया था

 कया  मैं  जान  सकता  हूं  कि  समिति  की  कौन  कौन  सी  सिफारिश  स्वीकार  कर  ली  गई  हैं और

 इस्पात  कारखानों  में  उत्पादन  लागत  को  घटाने  क  लिये  कोई  कदम  उठाये  गये  हैं
 ?

 Dr.  Chenna  Reddy  :  Regarding  the  bringing  down  of  the  cost  of  production  Govern-

 ment  is  consicering  reports  of  two  Committees  One  report  is  of  Mehtab  Committee

 after  examining  the  full  details  of  which  some  steps  have  becn  taken  I  will  not  be  able
 to  give  its  details  presently.  So  far  as  the  Pandey  Committee  repcrt  which  is  with  regard
 to  Durgapur,  is  concerned,  is  going  to  be  referred  in  the  next  and  it  is  under  considera-
 tion  of  the  Government

 श्री  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी  :  क्या  सिफारिशों के  आधार  पर  उन्होंने  उत्पादन  लागत को  क

 करने  के  लिये  कोई  कदम  उठाये  हैं
 ?

 डा०  चन्ना  रेडडी  :  हमने  महताब  समिति का  प्रतिवेदन  स्वीकार  कर  लिया  है  ।  ब्योरे

 की  जांच
 की

 जा  रही  है
 और

 कुछ  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं
 चूकि ये  सब  बातें  इस  प्रदान से

 उत्पन्न नहीं  इसलिये  मैं  सारा  व्यौरा  देने  की  स्थिति  में  नहीं हूँ  ।
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 Shri  Kanwar  Lal  Gupta  Sir,  |  rise  ona  point  of  order  In  the  (८),  (d)  and  (६)

 Parts  of  the  statement  the  hon  Minister  has  stated,  ‘‘The  major  factor  which  would

 increase  profits  is  a  reduction  in  the  cost  of  production  This  has  been  investigated  11

 detail  very  recently  by  a  Committee  headed  by  Shri  Harekrushna  Mehtab.  The  reco

 mmendations  of  the  Committee  are  being  implemented  and  should  have  their  impact  in

 due  course  When  the  hon.  Minister  has  given  the  details,  he  should  also  pussess  the

 information  as  to  what  recommendations  have  to  be  implemented  and  what  not  since  this

 has  a  direct  relevance  with  his  statement  as  also  with  the  question

 अघ्यक्ष  महोदय  :  यह  एक  पृथक  प्रश्न  है  ।

 श्री
 fo  बेंकटासुब्बया

 :  कुछ  समय  पहले  हिन्दू  में  एक  केन्द्रीय  मंत्री
 का  वक्तव्य

 छपा  था
 कि  इन  इस्पात  कारखानों  के  कुछ  प्रबन्धक  तैयार  किये  गये  माल  को  निम्न स्तर

 का
 दिखा  कर  गैर  सरकारी  लोगों  को  बेचते  हैं  ।  क्या  इस  मामले  की  गण  की  गई  यदि  तो

 उसपर  सरकार  की  क्या प्रतिक्रिया है  ?

 at  am  रेडडी  :  दुर्भाग्य  से  मैंने  उसे  देखा  है

 att  कोठारी  :  ब्याज  अधिक  होने  का  एक  कारण  यह  है  कि  ब्लाक  बहुत  बड़ा  विशेष  रूप

 से  लागत  अधिक  है  और  जब  ब्लाक  बनाया  गया  था  तो  कुछ  अपव्यय  भी  हुआ  था
 ।

 उसके  अतिरिक्त  इस  समय  माल  भी  कुछ  अधिक  मात्रा  में  जमा  हो  गया  है  ।  आप  कृपया

 इस  पहलु  पर  विचार  करेंगे  क्योंकि  सामान्य  धारणा  यह  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में
 और

 विशेष  रूप  से  हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  में  माल  काफी  बड़ी  मात्रा  में  जमा  हो  गया  है
 तैयार  उत्पादों  का  भंडार  मी  काफी  बड़ा हो  गया  है  क्योंकि  बाजार  की  मांग  अधिक  नहीं

 जो  माल  मात्रा  में  जमा  हो  गया  है  उससे  मेरा  अथ  है  फालतू
 कच्चा

 माल  और

 तेयार  वस्तुए  |

 श्री  चन्ना  रेडडी
 :

 जहां
 तक

 तैयार  उत्पादों
 का  सम्बन्ध

 है  जैसा  कि  मेंने  पहल  बताया

 पिछले  दों  वर्षों  में  राष्ट्रीय  अथ  व्यवस्था  में  मंदी  आने  और  रेलवे  के  कार्यक्रमों  में  गिरावट

 आने  से  स्टाक  कुछ  बढ़  गया  है  ।  परन्तु  पिछले  कुछ  महीनों  में  हमने  देवा  कि
 रेल  की  लाइनें

 काफी  मात्रा  में  निर्यात  की  गई  हैं  और  विभिन्‍न  देशों  !  को  हम  2  करोड़  रु०  के  मुल्य
 की

 रेलवे  लाइनें  प्रति  मास  निर्यात  करते  जहां  तक  फालतू  पुर्जों  का  सम्बन्ध है  यह  कुछ

 हद  तक  सही  परन्तु  उनमें  से  कुछ  पुर्जों  के  जमा  हो  जाने  को
 रोका  नहीं  जा  सकता

 हम  इनको  भी  दोष  रहित  करने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ।

 Railway  Medical  Officers’  Association

 *242.  Shri  Mohan  Swarup:

 Shri  Sidheshwar  Prasad

 Shrimati  Jyotsna  Chanda

 Will  the  Minister  | #  Railways  be  pleased  to  state
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 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Railway  Medical  Officers’  Association  has  recently
 passed  a  resolution  demanding  better  salaries  and  better  prospects  for  promotion;  and

 (b)  if  so,  ,the  reaction  of  Gover  nment  thereto?

 रेलवे  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (str  परिमल
 जी  at

 इस  मामले  पर  विचार  किया  जा  रहा  ह  |

 Shri  Sidheshwar  Prasad:  May  I  know  whether  there is  any  difference  in  the  pay
 scalesand  service  conditions  of  the  doctors  in  the  service  of  Railway  and  of  those

 serving
 in  other  Ministries  of  the  Wrion  Government,  if  so,  what  ?

 श्री  परिमल:घोध,  केंन्द्रीय  career  के  डाक्टरों  के  वेतन  क्रमों  प्र  काटीं-बन्दी  भत्ते

 और  सेवा
 को

 अन्य  शर्तों  में  सुधार  किये  जाने  के  बाद  रेलवे ने  रेलवे  डॉक्टरों के  लिए

 इन  तीनों  चीजों  को  लगभग  समान  बनाने  के  लिये  कुछ  परिवर्तन  किये  हैं  ।  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा

 के  डाक्टरों  और  रेलवे  चिकित्सा  सेवा  के  डाक्टरों  की  सेवा  की  शर्तों  के  सम्बन्ध में  eared की

 परियों  में  कुछ  अन्तर  रहा  है  ।  पहले  तो  डिवीजनल  .  मैडिकल  अफसरों  की  पदोन्नति के

 बारे  में  अन्तर  है  ।  वर्तमान  रेलवे  cela  यह  हैਂ  कि  केवल  एक  तिहाई  पद  पदोन्नतियों  द्वारा

 भरे  जाते  हैं  और  शेष  सिंधी  भर्ती  द्वारा  ।  फिर  प्र  विंग्स-बत्ती भत्ते  के  सम्बन्ध में  भी  दोनों  सेवाओं

 में  कुछ  अन्तर है  1  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा
 के  लाइसेंस  प्रात  डाक्टरों को  श्रेणी  दो  के

 डाक्टरों
 में  रखा  गया  हैं  रेलवे

 मैडिकल
 सेवा  में  उनको  श्रेणी  तीन में  रखा  जाता  है

 यद्यपि  वेतन  क्रम  और  अन्य  बातें  लगभग  वे  ही  जो
 कि

 केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा  में

 Shri  Sidheshwar;  Are  the  demands  of  the  Railway  doctors  being  examined
 by  the  ministry  itself  or  a  committee  has  been  appointed  for  this  purpose  and  by.  what
 time  a  decision  will  be  taken  in  this

 regardl

 श्री  परिमल घोष  :  रेलवे  मेडिकल  अफसरीं  ने  चार  मांगें  रखी  हैं  और  ये  चारों  की  चारों
 ब

 सरकार  के  विचाराधीन हैं  ।

 श्रीमती  चन्दा  :  क्या  रेलवे  के  डाक्टरों  ग

 निजी  प्रे  किट्स

 करने  दिया  जाता
 और  यदि  नहीं  कया  प्रतीकात्मक  भत्ता  दिया  जाता  है

 श्री
 परिमल

 घोष  :  प्रतिक्रात्मक  मत्ता
 भी

 दिया  जाता  है
 ।

 परन्तु  उनको  सीमित  निजी

 प्र  एटीसी  भी  करने  दिया  जाता  है  |

 Shri  Hukam,Chand  Kachwai;  In  view  of  the  fact  that  in  some  of  the  railway  zones
 there is  overstaffing  of  medical  officers  while  in  others  they  are  in  inadequate  numbers,  may
 1  know  what  steps  are  being  taken  to  meet  the

 shortage
 i in  the  latter,  case.  Do  Government

 propose  to  introduce  medical  facilities  for  the  pas  sengers,  especially  i in  the  long journey
 trains?
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 sit  परिमल  घोष
 :

 इस
 समय  ऐसा  प्रस्ताव  नहीं  है

 ।  मदि  इस  प्रकार  की  कोई

 मांग  तो  हम  निश्चय  ही  उस  पर  बिचार  करेंगे ।

 Shri  Ramavtar  Shastri;  What  is  the  maximum  time  upto  which  a  medical  officer  can
 stay  at  one  particular  place?  What  are  the  reasors  for  their  being  station

 red  for  6017
 ‘years  despite  the  prescribed  period  limit?

 श्री  परिमल घोष  :  जेसा  कि  मैंने  पहले  बताया  रेलवे  के  डाक्टरों  और  स्वास्थ्य  सेवा  के

 डाक्टरों की  सेवा  की  दावतें  बिलकुल  एक  ही  हैं  ।

 कपड़ा  मिलों  का  बन्द  होना

 +

 243.  श्री  देखकर  sat  श्री  लाज  फरनेन्डीज :

 श्री  श्नॉकारलाल  बैरवा  aft  ag  लिमेपे

 श्री  विश्वनाथ  पाण्डेय  डा०  राम  मनोहर  लोहिया

 क्या  वाली  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ऐसे  कपड़ा

 मिल

 कितने  हैं  थो  या  तो  चल  नहीं  रहे  थे  अबवा
 बन्द  कर  दिये  गये  थे

 गर  तदुपरांत  उनका  नियन्त्रण  पिछले  दो  वर्षों  में  सरकार  ने  अपने  हाथ  में में  लिया

 (@)  क्या  उन  कारखानों  से  बाद  में  मुनाफा  हुआ

 यदि  ती  उसकी  मुख्य  रूपरेखा  कया  और

 क्या  वे  कारखाने  अब  उनके  मालिकों  को  दे  दिये गये  हैं  ?

 वाणिज्य  मन्त्री  दिनेश  fag)  196 5-66  तथा  1966-67  में  केन्द्रीय  सरकार

 द्वारा  ऐसे  आठ  मिलों  का  प्रबन्ध  aga  हाथ  में  ले  लिया  गया  था  ।  नियन्त्रण  में  लिये  गये  आठ

 मिलों  में  से  दो  मिलें  वित्तीय  कठिनाइयों  के  कारण  बन्द  पड़ीं  हैं
 ।

 किन्तु  सम्बन्धित  राज्य  सरकारें

 उनको  फिर  से  चलाने  के  लिये  कार्यवाही  कर  रही  हैं  ।  बाकी  में से  दो  हाल  ही  में  चालू

 हो  गई  हैं  और  उनके  लाभ  तथा  हानि  लेखे  अभी  उपलब्ध  नहीं  है  ।  बाकी  चार  मिलों के

 परिक्षित  सन्तुलन-पत्र  अभी  उपलब्ध  नहीं  है  ।  फिर  भी प्राधिकृत  नियन्त्रणों  से  प्राप्त  नियत

 कालिक  प्रतिवेदनों  से  यह  पता  चलता  है  कि  चार  मिलों  में  से  एक  मिल  अर्थात  इडिया  युनाइटेड

 मिल्स  में  निरन्तर  घाटा  हो  रहा  है  यद्यपि  घाट  की  राशि  प्रत्येक  मास  अलग  प्रति  है  ।  अन्य  तीन

 मिलों  अर्थात  मयूर  मिल्स  स्वदेशी  काटन  एण्ड  फ्लोर  इन्दौर  तथा  हीरा

 मिल्स  foo  उज्जैन  में  किसी  महीने  घाटा  तथा  किसी  महीने  लाभ  हो  रहा  है  ।

 Shri  B.S.Sharma:  What  is  total  number  of  mills  closed  state-wise  and  whether

 they  were  producting  coarse  cloth  or  fine  cloth?

 The  Minister  of  Commerce  (Shri  Dinesh  Singh):  At  present  27  mulls  are  closed.  have

 in  my  possession  the  information  about  their  state-wise  location  and  Mr.  Speaker,  I  will

 send  the  same  to  you.
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 Shri  George  Fernandes  ;:  Amongst  the  mills  mentioned  by  the  minister  is  a  Bombay
 mill  known  as  the  Indian  United  Mills.  In  view  of  the  fact  that  these  mills  are  running
 into  Joss,  will  the  Government  make  arrangements  to  use  the  cloth  manufactured  at  these

 mills  for  its  own  use,  secondly  to  use  itin  thearmy  and  thirdly  to  export  its  cloth  to

 countries  where  (his  may  have  a  demand  and  to  forgo  excise  duty  ?  I  have  this  question
 before  me  that  demand  for  the  removal  of  cloth  of  this  mill  is  made  by  the  mills  of  the

 private  sector  and‘many  people  in  Bombay  have  got  proof  about  it

 Shri  Dinesh  Singh  It  is  said  that  certain  people  create  difficulty  in  the  sale  of

 cloth  of  this  mill  The  hon.  member  met  ‘me  andI  want  to  know  from  him  about  the

 condition  there  and  what  wecan  do  about  it  Whatever  we  come  to  know  we  will  fully

 inquire  into  that  The  removal  of  excise  duty  is  no  solution  of  this  problem.  About  the

 India  United  Mills  going  into  loss,  a  committee  also  inquired  into  its  affairs  and  the  reco-

 mmendations  of  that  committee  go  deep  into  the  affairs  and  they  are  being  inquired  into.
 We  will  have  to  decide  how  to  rectity  these  mills  is  a  complicated  questiofi

 Shri  R.  Damani  Will  the  Government  do  something  to  restart  the  Spinning
 Mills  of  Sholapur  in  which  10,000  persons  are  working  and  which  is  closed  for  the  last
 four  years  and  which  has  affected  the  population  of  the  city  ?

 It  15 Shri  Dinesh  Singh  This  has  been  mentioned  inthe  House  several,  times
 not  sufficient  to  re-start  the  mills  but  to  sec  to  it  that  they  go  on  working  It  is  also  to
 be  seen  as  to  what  responsibility  devolves  on  Sthe  Government  People  open  mills  and

 they  have  io  stop  them  due  to  mismanagement  or  due  to  misuse  of  money  or  due-to  son
 other  reason  Some  of  the  mills  are  very  old.  When  these  mills  are  closed,  people  ask
 the  Government  to  run  them.  Had  it  been  so  easy  the  mill  owners  themselves.  would
 have  then  continued  It  would  be  proper  for  the  Government  to  run  them  if  the  same
 would  have  been  closed  due  to  mismanagement  or  where  the  people’s  money  is  involved
 The  important  question  is  that  the  mills  go  on  working  and  the  people  employed  in.  them

 may  not  be  put  to  difficulty,  Ihave  stated  that  we  are  bringing  a  Bill  according  to
 which  the  mills  which  we  take  over  should  not  be  handed  over  back  but  be  continued  to
 berun  by  us  This  work  may  be  done  by  establishing  a  corporation  in  the  public
 sector

 Shri 5.  C.  Jha  Is  it  not  a  fact  that  Lokanathan  Committee  made  a  study  of  the:
 condition  of  the  cotton  mills  of  Coimbatore  and  found  some  mills  sick  ?  Is  Government
 prepared  to  take  over  those  mills  or  not  ?

 Shri  Dinesh  Singh  1  have  discussed  it  in  detail  just  now

 श्री  शिवनंजप्पा  :  मेसूर  में  कुछ  मिलों  को  लेने  की  बात  हो  एही है  क्या मैं  उनके  नाम

 जान  सकता  हूँ
 ?

 श्री  दिनेश  सिंह  :  जब  हम  उन्हें  लेंगे  तो  सदस्य  महोदय  को  सुचना  दे  देंगे  ।

 श्री  शी०  प्र्०  डॉग  :  बम्बई  स्थित  इडियन  यनाईटेड  मिल्स  जिसमें  20,000  कर्मचारी

 काम  करते  हैं  के  बारे  में  कया  मंत्री  बतायेंगे  कि  इन  मिलों  के  काय  करने  के  बारे  में

 दो  जांच  प्रतिवेदन  थे  जिनमें  एक  ने  96  लाख  रु०  का  धोखा  पत्ता  लगा  सरकार ने

 उन  संचालकों  से  तथा  अन्यों  से  जिन्होंने  यह  घन  हजम  किया  रद्द  घन  aga  करने के  बारे

 है  '  ह  स  1122
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 में  प्रयत्न  किया  और  यदि  पहले  यह  प्रयत्न  किया  गया  तो  यह  बहत  करने के  लिए अब

 प्रयत्न  किया  जायेगा  ।

 श्री  दिनेश  सिह
 :

 मैं  सदस्य  महोदय  को  आश्वासन  देता  हूं  कि  क्योंकि  अब  उन्होंने  इसके

 बारे  में  बताया  है  मैं  इसकी  पड़ताल  करूंगा  और  वह  धन  वसूल  करने  का  प्रयत्त करू  गा

 Shri  Tulsidas  Jadhav  :  The  minister  just  now  replied  about  the  old  mill.  At  pre-
 sent  the  mill  contains  property  worth  Rs.  2  to  24  crores  which  is  at  the  disposal  of  High
 Court.  The  Government  is  ready  to  take  over  that,  workers  are  also  ready  and  Govern-
 ment  has  got  money  also  for  that.  Now  it  is  the  duty  of  the  Central  Government  to  run
 those  mills  with  the  help  of  state  governments.  Six  thousand  workers  are  employed
 there  and  the  millis  lying  closed  for  the  last  3  years  then  Why  does  not  the  Government
 think  about  it  ?

 Shri  Dinesh  Singh  :  I  will  advise  the  hon.  member  to  wait  for  three  months  more

 when  they  have  already  waited  for  three  years  and  let  this  corporation  be  formed.

 ait  पोत  मोडी
 :
 मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  वे  कपड़े  के  मिलों  को  अपने  हाथ  में  लेने

 वाले हैं  तथा  वह  इसे  अस्थाई  रूप  में  लेने में  सन्तुष्ट
 न

 होंगे  बल्कि  उसे  स्थाई  रूप  से  लेना

 चाहते  हैं  क्योंकि  यह  मिल  ठीक  रूप  से  नहीं  चलाये  जा  रहे  हैं  ।  क्या  मंत्री  महोदय  सार्वजनिक

 क्षेत्र में  जो  बहुत  से  मिल  ठीक  से  काय कर  रहे  हैं  उन्हें  निजी  क्षेत्र  को  देने पर  भी

 विचार  करेंगे  ?

 sit  दिनेश  सिह
 :

 इस  प्रकार  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं है  ।

 श्री  Ho  र०  कृष्णा :  शोलापुर  स्थित  नर सिं हीरजी  मिल्स  को  सरकार  ने  अपने  हाथ  मैं

 ले  लिया  था  तथा  उसका  प्रबन्ध  एक  विशेष  समिति  को  सौंप  दिया  ati  मुक्के  पता  चला  है

 fs  नया  व्यवस्थापन  मी  घाटे  में  जा  रहा  है  ।  मिल  की  विंमान  स्थिति क्या  है  ?

 Shri  M.  Joshi  Will  the  hon.  minister  tell  the  loss  per  month  which  the  India

 Miils  is  incurred  ?

 Shri  Dinesh  Singh  :  I  do  net  have  monthly  statistics  with  me  at  the  moment.

 श्री  कडप्पा  :  क्या  यह  सच  है  कि  कपड़े  के  उत्पादन  व्यय  के  बढ़ने  से  आन्तरिक  मंडी  में

 कपड़े  के  उपभोग  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़  रहा  है  ।  यदि  हां  तो  उत्पादन  व्यय  को  रोकने

 के  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  कर  रही  है
 ?

 श्री  दिनेश  fag:  यह  तो  एक  बड़े  विस्तार  का  प्रशन हैं हैं  जिसमें  आन्तरिक  वेतन  तथा

 व्यय  कें  ढ़ांचे  का  भी  प्रश्न  है  ।  यह  प्रश्न  काल  के  थोड़े से  समय  में  मै
 caw

 मी  नहीं

 सकता |

 श्री
 पे०  बेंकटासुब्बया  :  क्या

 सरकार  का  ध्यान  आन्ड्  प्रदेश  के  कुछ
 उन  मिलों की  ओर

 प् oo  क  द
 न

 wat  है  जो  12000  तक  लियों  के  हिसाब  से  आरंभ  किये  थे  ag  लाभ  पर  नहीं  चल  रहे  हैं  तथा
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 उन्होंने  प्रस्ताव
 किया  ह  fir  यदि  उनमें  तीसरी  पारी  चला  .  ti a  वहू  लाम  पर  चल  wat

 कौर  यदि  ऐसा  नहीं  किया  गया  तो  मिल  बन्द  होने  के  करीब  होंगे  ।  यदि  तो  क्या  सरकार ..

 तीसरी  पारी  पर  इन  मिलों  को  चला  कर  लाभ  में  चलने की  अनुमति  देगी ?

 श्री  दिनेश  सिंह :  हमें  मिलों  की  पारियों के  बारे  में  कोई  आपत्ति नहीं  है  प

 कठिनाई  कपास  की  कमी  की  है  ।  हमारे  पास  मिलों  को  तीसरी  पारी  ot  चलाने  के  लिए  कपास

 नहीं  है
 इसी

 कारण  हमने  नई  लगाने
 पर  मी

 कुछ  लगा  दिया
 है

 ।  जेसे  ही
 र्थ कपास  की  स्थिति  में  सुधार  होता  @  हम  आर  अधिक  पारियों  पर  चलने  की  अनुमति

 दे

 लेने  का हो  स०  तो ०  बने जो ं:  मुझे  इस  वक्तव्य  से  प्रसन्नता  है  कि  कुछ  मिलों
 को

 लें

 avert  ने  निश्चय  किया  मैं  जानना  चाहता  हूँ  कि  क्या  उनके  मन  में  कानून  द्वारा  एक

 कपड़ा  निगम  बनाने  का  है  और  यदि  at  तो  क्या  वह  विधायक  इसी  सत्र  में  आयेगा  ?

 att  दिनेश  सिंह  जी  हां  ।

 थ्री  समर  ye  :  क्या  सरकार  बता  सकती  है  कि  आसनसोल  स्थित  ढ़ाकेसबरी  कपड़ा  मिल

 कों  क्यों  बन्द  करं  दिया  इस  बात  कुछ  संहायता  तिथि  कि  वह  पूर्वी

 पाकिस्तान  के  शर्रा्थियों  कों  काम
 लगायेंगे  वहू

 मिल
 बंद  पड़ा  है

 ।  क्या  सरकार  इंस  मिल  -

 के  चली नि कं  चने  दे  है  ताकि  वह  sat  मंत्रियों  को  काम  पर  लगाया  जा  सक े?

 att  दिनेश  fag  :  मैं  इसकी  जांच  करूगा

 श्रीमति  लक्ष्मीकान्तम्मा :  क्या  ag  सच  है
 कि

 कपड़े  के
 ऊ  चे  मुल्य  तथा  लोगो ंके  खरीदने

 की  कम  शक्ति '  उद्योग में  रोक  केਂ  लिए  जिम्मेदार  हैं  afk  हॉ  ती  क्यां  सरकार

 नियन्त्रित  मूल्यों  पैंकड़ा  faa  करने  पर  विस्र  करेंगी  है

 श्री  दिनेश  सिह  बहु  संख्यक  लोगों  के  उपभोग  के  कपड़े  पर  पहले  ही  नियन्त्रण  है  और

 हमें  उस  दिशा  में  किसी  कठिनाई  ar  पता  चला  है  |

 Shri  Jagannath  Rao  Joshi ;  The  textile  miil  which  was  taken  over  by  the.  Gevern-
 ment  in  February  1966  ‘under  the  Bhopal  Relief  Act  was  closed  in  July  1966  itself’  for  an

 indefinite  period.  I  want  to  know  why
 this  was  closed  as  2000

 workers
 have  been

 rend
 dered

 unemploy  ed*and  they  have  not  got  even  the  Fund  ?

 Shri  Dinesh  Singh  It  is  a  fact  that  the  New  Bhopal  Textile  Mill  was  taken.  over
 and  work  begun  on  that  but  it  could  not  be  run  and  had  to  be  closed  I  understand
 the  state

 government  is  looking  into
 it

 and  will
 soon

 try  to  run  it.

 "Shri  Hukam  Chand  Kachwai  The  mill  owner  of  the  mill  given  free  bungalow
 to  the  Chief  ‘Minister  to  live in  What  will  the  Government  do  about  it  25  the  Chief
 Minister  is  mainly  responsible  for  its  closure  ?

 Shri  Dinesh
 Singh:  The  hon.  member  is

 unnecessarily  angry  with
 me,

 Shri
 Kanwar  Lal  Gupta  :  The  question  w hich  he  ha

 हे  41191.  no  Da  $  not  replied
 1
 is  that  the  Pro-

 vident  Fund  ‘fias  iiot  beeii  given.
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 Shri  Dinesh  Singh  The  hon.  member  has  levelled.  charges  a against  the  Chief
 हैे ! : 11511  whois  not  here  to  reply  to  those  charges  and  as  such  the  same  should  be
 made.

 अध्यक्ष  महोदय  मैं  इसको  अनुमति  नहीं  दगा  ।  यदि  ra
 दोहराया  गया  तो  ठीक

 नहीं  होगा

 Shri  Kanviar  Lal  Gupta  The  provident  Fund  which  was  10  06.  given  fo  2000  work-
 ers  has  not  been  given  will  government  do  nothing  about  it

 Shri  Dinesh  Singh  will
 enquire  info  it

 sit  नरेंद्रसिंह  महिला  :
 राजसत्ता  पेटलाद  जोकि  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  है

 गत  14  वर्ष  से  बन्द  है  ।  श्री  ओमा  की  अध्यक्षता  में  we  समिति  बनाई  गई  थी  तथा  उसने

 अपना  प्रतिवेदन  सरकार  को  प्रस्तुत  कर  दिया  है  ।  भारत  सरकार ने  इस  सम्बन्ध में  गुजरात

 सरकार  को  क्या  उत्तर  दिया  है
 ?

 श्री  दिनेश  सिंह  :  माननीय  सदस्य  व्यक्तिगत  के  में  मक  सदन  कर  रहे  हैं  ।

 यदि  मुझके  इनके  कारण  बता  दें  तो  उन्हें  प्रसन्नता
 से

 तथ्यों
 को  बता  सकता  परन्तु

 व्यक्तिगत  मिलों  के  बारे  में  दिये  गये  प्रतिवेदन  तथा  अन्य  ates  एकत्रित  करना  मेरे  लिए बहुत

 कठिन है  ।

 श्री  रामर्मात  :  पांडीचिरी  केन्द्र  के  अधीन  है  ।  मारती  पांडीचिरी के  सम्बन्ध

 में  संसद  सदस्यों  की  एक  समिति  नियुक्त  की  थी  तथा  उस  समिति  ने  10  मास  पहले  अपनी

 सिफारिश  दे  दी  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  उसे  अपने  अधिकार  में  ले  ले  va  संसदीय  समिति

 की  सिफारिशों  के  बारे  में  सरकार  क्या  कार्यवाही  करना  चाहती  है
 ?

 श्री  दिनेश  सिह  :  मके  दु:ख  से  कहना  पड़ता  है  कि  सदस्य  महोदय  को  पूरा  पता  नहीं

 है  ।  मिल  को  जून  1966  में  लिया  गया था  तथा  फरवरी  1967  से  यह  कार्य  कर  रहा है

 Shri  D.  N.  Tiwary  The  hon.  minister  had  stated  that  after  the  formation  of  the

 corporation  the  mills  which  are  running  into  losses  or  wnose  management  is  not  good’
 will  be  taken  over  permanently  Will  Government  give  compensation  to  these  mills
 after  taking  them  over  because  after  taking  over  arrangements  will  be  made  that  they  do
 not  go  into  loss  and  their  m  :nagement  should  also  be  improved

 Shri  Dinesh  Singh  J  have  not  stated  that  we  will  take  over  811  the  mills  We  will
 take  over  only  what  is  reasonable  for  us  The  hon.  members  here  will  decide  about  the

 compensation  or  the  liquidation  price  to  be  or  the  way  in  which  that  would  be  done

 Sbri  Madhu  Limaye  The  hon.  minster  stated  that  he  would  bring  a  till  for  for-
 mation  of  a  Textile  Corporation  I  want  to  know  whether  while  so  doing  he  would  see
 that  it  does  not  become  a  white  elephant  due  to  high  administrative  expenditure,  Secon.

 dly  the  Textile  Corporation  will  haveno  meaning  till  arrangements  for  the  distribution

 and  sale  of  things  produced  are  made.  I  want  to  know  whether  arrangements  about  these
 would be  made  in  the  Bill  ?
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 Shri  Din  esh  Singh  :  We  have  not  yet  decided  about  distribution  nor  it  is  necessary
 to  do  so.  But  we  will  give  thought  to  the  first  part  of  the  question.

 ऊन  के  धागे  का  मृत्य

 #244.  श्री  श्रब्वुलगनी दार  :  क्या  वाणिज्य  मन्त्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  ऊन  का  धागा  भारतीय  बाजारों  में  नियन्त्रण  मुल्य  से  दुगनी

 दरों  पर  बिक  रहा  है

 यदि  तो  फर्मों  अथवा  उन  व्यक्तियों के  विरुद्ध  क्या  कायंवाही  की  जा  रही  है

 जो  धागा  चोर  बाजार  में  बेच  कर  आयकर  और  बिक्री  कर  की  बचत  कर  रहे

 गत  महीनों  में  इस  सम्बन्ध  में  कितने  व्यक्ति  गिरफ्तार  किये  गये  और  कितनों

 के  विरुद्ध  अभियोग  चलाया  गया  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  मुहम्मद  शफी  :  वास्तविक

 कर्ताओं को  दिये  गये  लाइसेंसों के  अन्तर्गत  आयातित  कच्ची  ऊन  से  तैयार  किये  गये

 धागे पर  मुल्य  नियन्त्रण  लागु  है  ।  किन्तु इस  धागे पर  वितरण  नियन्त्रण  भी  लागू है  और  यह

 धागा  विकेन्द्रित  क्षेत्र  में  उपभोक्ताओं  को  परमिटों  पर  देन ेके  लिये  होता  है  और  खुले  बाजार

 में  प्राप्य  नहीं  होता  ।  भारतीय  ऊनी  धागे  पर  भी  मुल्य  नियन्त्रण  लागू  है  और  वह  ऊ  चे  दामों

 पर  नहीं  बिक  रहा  ।  निर्यात  संवद्ध  न  लाइसेंसों  के  अंतगर्त  अथवा  राष्ट्रीय  रक्षा  प्रेषण  योजना

 के  लाइसेंसों  के  अन्तगंत  आयातित  ऊन  से  तयार  किये  गये  वसंटिड  art  पर  मुल्य

 अथवा  वितरण  नियन्त्रण  लागू  नहीं  है  ।

 तथा  :  प्रश्न ही  नहीं  उठत े।

 Shri  Abdul  Ghani  Dar:  The  Minister  says  that  the  imported  wool  is  being  sold  at

 fixed  rates.  But  I  would  like  to  point  out  that  such  wool  is  being  sold  at  double  the

 price,  which  has  been  fixed  by  the  Govt.  | है  15  1.71  true  ?

 Stiri  Shafi  Qureshi:  I  stated  that  and  the  rates  of  the  imported  wool

 of  Marino  type  is  controlled  by  the  Govt.,  while  there  is  no  control  on  the  distribution

 and  prices  of  the  wool  which  was  imported  earlier  under  Export  Promotion  Scheme  or

 National  Defence  Remittance  Scheme.  So  there  may  be  a  little  difference  in  prices  of

 controlled  and  uncontrclled  varieties  of  wool.  As  regards  :he  controlled  varieties  of

 wool,  they  are  being  sold  at  fixed  prices.

 Shri  Abdul  Ghani  Dar  :  The  Textile  Commissioner  has  done  a  discrimination  in

 respect  of  giving  permission  of  making  wool  yarns  to  various  Woollen  Spinning  Mills.
 Some  have  been  allowed  to  make  60%  of  wool  yarn  required  by  them  and  the  others
 have  been  allowed  to  make  wool  yarn  to  meet  their  total  requirement.  -day  I  know

 whether  the  Govt.  is  aware  of  this  discrimination  ?

 Shri  Shafi  Qureshi:  Probably  there  are  few  mills  which  have  been  mat:ing  wool

 yarn  5%  or  10%  more  than  others.  We  are  aware  and  the  existing  discrim:ination

 will  be  soon.
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 थ्री  रा०  Fo  बिडला
 :

 ग्रवसूल्यन
 क

 आयातित  ऊन  पर  भी  पड़ा है  परन्तु  सरकार  ने

 उन  तीनों  प्रकार  के  ऊनी  धागों  जो  आयातित  ऊन  से  तैयार  किये  जाते  दाम  अवमूल्यन

 के  बाद  स्थिर  क्यों  नहीं  किये हैं  ?

 थ्री  wet  कुरेशी  :  माननीय  सदस्य  पता  है  कि  मूल्य  पहले से  हा  निर्घारित किये  हुए

 ।  जहाँ तक  उत्पादन और  नियंत्रण  का  ser  है  इनसे  सम्बन्धित  तथा  शाह

 समिति  द्वारा  दिये  गये  एक  प्रतिवेदन  का  सरकार  अध्ययन  कर  रही  है  ।  इसके  बाद  कुछ  निराले

 किया  जायेगा  ।

 दुर्गापुर  इस्पात  कारवाने  में  उत्पादन

 #245.  श्री  मत  लिमये  थी  जाल  फरनेन्डीज

 at  हरिभाई  Ho  पटेल  श्री  श्रद्धा कर  सुधार

 डा०  राम  मनोहर  लोहिया  राम  कृष्ण गुप्त
 थ्री  स०  मो०  बनर्जी

 खान  तथा  धात  मंत्री  7  1967  के  अतारांकित  प्रदान-संख्या

 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 (  दुर्गापुर  इस्पात  कारखाने  के  उत्पादन  हुई
 कमी  के

 बारे  में  श्री  जी०
 पांडे

 की

 अध्यक्षता  में  बनाई  गई  समिति  का  प्रतिवेदन  इस  बीच  प्राप्त  हो  गया  कौर

 यदि  तो  उसके  निष्कर्ष  कया  है
 ?

 खान  तथा  धातु  मंत्री  चन्ना
 हों  ।

 (  )  रिपोर्ट  आँ  र  बारिशों  का  संक्षिपत  थधिवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 [  पुस्तकालय  में  रखा  देखिये  संख्या  एल०  टी ०  505/67]

 Shri  Madbu  Limaye :  We  came  to  know  through  the  statement  that  the  manage-

 ment
 of  Durgapur.  Steel  Plant  did  not  fulfil  their  responsibilities  properly  in  respect  of

 maintenance,  control  on  quality  of  products,  checking  statf  indiscipline  and  operation
 etc.  May  Iknow  whether  the  guilty  officers  have  been  penalized  for  it;  if  not,  whether

 Govt.  intends  to  do  sor'in  future  ?

 Dr.  Crerna  Reddy  The  Report  of  the  Pandey  Committee  was  received  in  the

 last  week  of  April  and  the  comments  of  Hindustan  Steel  Limited  thereon  have  been

 received  very  recently  The  whole  matter  is  being  considered  carefully

 Shri  Madliu  Limzye  But  it  has  been  done  so  even  after  ‘‘ample  warnings  So

 the  action  might  have  been  taken  earlier  without  waiting  for  this  Report

 Dr,  Chenna  Reddy  It  is  one  of  the  findings  of  Pandey  Committee  Report  that  it

 happens  so  after  ‘ample  warnings  That  is  why  we  have  invited  the  comments  in  this

 respect  from  Hindustan  Steel.  Limited.  We  will  take  into  account  of  the  aspect  brought
 into  light  by  hon.  Minister

 Shri  Madhu  Limaye  The  Report  further  says  that  there  have  been  a  large  number
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 of  thefts  in  the  plant  May  -know  whether  the  Govt.  came  to  know  of  these  théfts  after
 the  receipt  of  Pandey  Committee  Report  and  whether  the  thieves  have  been  penalizec
 and  whether  the  Govt.  have  taken  the  necessary  steps  to  check  such  kind  of.  thefts  ?

 Dr.  Chenna  Reddy :  There  are  some  cases  of  thefts.
 Ido  not  know,  the  circum-

 stances;  in  Which  the  thefts  were  committed.  A  Report’  was  received  by  the
 Govt.  that

 ‘the  condition  of  Durgapur  Steel  Plant  is  very:  Thereafter;  the  Cabinet  a

 resolution,  in  consultation  with  the  Hindustan  Steel  Limited,  for  this
 Cémini- ttee.

 श्री स० स०  पो०  बनी
 :

 कया  इस्पात  .  उच्च  प्रबन्धक  (  टॉप  हैवी

 एडमिनिस्ट्रेशन )  है  और  क्या  वहाँ  उत्पादन  लागत  कम  करने  हेतु  कोई  स्थायी  समिति  को

 ह  ana

 डा०  चन्ना  test  :  सिफारिशों  का  ध्यानपूर्वक  अध्ययन  किया  जा  रहा  है  ।

 तथा  स्थायी  समिति  को  नियुक्त करने  के  सम्बन्ध  में  भी  निर्णय  बद  में  किया  जायेगा ।

 Shri  George  Fernandes  From  the  Report  it  appears  that  thete  is  no  management  at
 iin  Durgapur  Steel  Plant  If  it  is  there,  it  is  totallySmismanagement  It.is  due  to  the

 fact  that  the  plant  is  controlled  by  a  General  Manager  of  I.  A.  5.  or  I.  5.  cadre  May
 Iknow  whether  the  Govt  is  preparing  a  plan  for  replacing  these].  A.S.orI.C.  5
 Officers  by  those  technical  experts  ?

 Dr.  Chenna  Reddy  Though  itis  difficult  to  express  the  views  about  such  a  plan,
 yet  the  Industria!  Management  Pool  constituted  by  the  Govt.  is  a  step  in  this  direction

 श्री  सुधार  :  रिपोर्ट में  ऐसा  बताया  गया  है  कि  कार्यकुशलता  में  कम  आ  जाने  के  कारण

 भत्यथघिक  घाटा  हो  रहा  है  ।  सरकार  ने  इस  कमी  को  दूर  करने  तथा  श्रमिकों  सम्बन्धी  झगड़े

 समाप्त  करने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  हैं

 डा०  चन्ना  रेडडी  :  सरकार  ने  इस  बात  पर  ध्यान  दिया  कि  उक्त  कारखाने  का  प्रबन्ध

 प्रभाव  पूर्ण  नहीं  है  और  उत्पादन  घटकर  64%  तक  भा  गया  है  ।  इसी  कारण  से  पांडे

 की  नियुक्ति  की  गई  थी
 ।

 समिति  की  सिफारिशों  और  प्रस्तावों  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  और

 आवश्यक  कार्यवाही  यथाशीघ्र  की  जायेगी  ।

 श्री  हेम  :  मंत्री  महोदय  ने  बताया  है  कि  घाट  का  कारण  दोषपूर्ण  प्रशासनिक

 व्यवस्था  है  ।  इन  सभी  इस्पात  कारखानों  का  नियंत्रण  हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  द्वारा  किया  जा

 रहा  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  क्या  सरकार  का  विचार  प्रत्येक  इस्पात  कारखाने को

 स्वायत्तशासी निगम  में  बदलने  का  विचार  है  जिससे  उनके  प्रयास  में  सुधार
 भा  सके

 डा०
 चन्ना  रेड्डी  :  इस  सुभाव  में  कुछ  जान  प्रतीत  होती  है  ।  जहाँ  तक  इस  कारखाने

 का  मामला  इसके  प्रबन्धकों  को  पर्याप्त  स्वतंत्रता  दी  हुई  थी  परन्तु  फ़िर  भी  काम  ठीक  नहीं

 हुआ  और  इसी  वजह  से  इस  समिति  की  स्थापना  की  गई  थी  ।
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 ट्रीय  कोयला  विकास  निगम

 6.  थी  ज्योति मं प्र  ay
 :

 aft  गणोश
 घोष

 :

 थी  भंग दन  दास :  st  चय कर नइ द  द  दि
 t

 चक़पारिंग

 थ्री  दि०  कु ०  मोदक  श्री  pale  गुप्त

 थ्री  विश्वनाथ  मेनन

 बया  सान  तथा  MT  मंतो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह
 सच

 है  कि  राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निंगम  के  मुख्य  खनन
 कार्यकारी

 अधि

 कारी  श्री  नारेगुदिकरे  ने  इस  निगम  के  लिये  काम  करना  बन्द  कर  दिया

 at,  at  इसके  क्या  कारा  हैं

 क्या  यह  भी
 सच  है  कि  हाल  में  कुछ  स्वप्न

 इ
 सीनियर

 तथा  कार्यकारी  अधिकारी

 उन  से  कलकत्ता
 में

 मिले  थे  और  उन्होंने  त्यागपत्र  देने  की  धमकी
 दी  भर

 यदि  तो  उन्होंने  किन  परिस्थितियों  में  ऐसा  किया  है  ?

 शान  तथा
 मंत्रालय

 के
 राज्य

 मंत्री  (  श्री  प्र०  चे
 सेठी  )  :

 महोदय
 ।

 श्री  सरयू  देकर  हाल  में  बीमारी  की  छुट्टी पर  हैं  ।

 प्रश्न  होता
 ।

 (ग): नहीं, महोदय , 1
 ah

 महोदय
 ,  |

 (¥

 ait  ज्योतिर्मय  बस  :
 ऐसा  पता  चला  है  कि

 के
 संयुक्त  सचिव  के

 दूर-मुद्रक  के

 साक्ष्य

 से

 प

 कोयला  विकास  निगम  4) if मुख्य  खनन  श्री  देकर

 परजा  गा

 |
 rae  चिढ़कर  उसने  अपने

 पद
 से  इस्तीफ़ा  दिया है

 ।
 क्या यह

 अत  tin  भि  q =f 2  ve  संदेश  की  Ut  प्रति  सभा  पटल पर

 मु

 नीचे  ae  सच  नहीं  है  ary  देकर  ने  सचिव  द्वारा  भेजे  गये

 दूर-मुल्क-संदेश से  उत्पन्न  मतभेदों  के  कारण  इस्तीफा  दे
 दिया  मंत्रालय  से  कोई

 ऐसा  दूर-मुद्रक  श्री  नार्यू'दकर  को  नहीं  भेजा  गया  है  जिससे  वह  नाराज हो  हो ं।

 a  फ़्योतिमूं  डॉग :..  यह  सच  है  कि  राष्ट्रीय  विकास  की  6  करोड

 eo  की  fe  ऐसी
 जिसका  उपयोग

 नहीं
 किया

 जा  है

 at
 प्र०

 च०
 लेंगी

 :
 इस  पूरक  प्रदान  का  सम्बन्ध  मूल  प्रश्न  से  बिल्कुल  भी  नहीं

 है  ।
 फिर

 भी  मैं  इतना  कह  shar  कि
 कोयला-खानों

 की  और
 इस  निगम  का  बहुत  सा  बकाया  है

 ।

 eth  दास  ::  अखबारों में  रहे  बबर  छपी  थी  कि  श्री  नार गुद कर  इस  पक्ष  में  थे

 श्रमिक  संघ  के  कड़ों  को  किसी
 न

 किसी  प्रकार  सुलभा  दिया  जाये  परन्तु  वह  इस
 सम्बन्ध  में  मंत्रालय  को  राजी  न  कर  सके  ।
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 यह  भी  कहा  गया  है  कि  खान  तथा  धातु  मंत्रालय  के  संयुक्त  सचिव  द्वारा  उनको

 एक
 अपराधात्मक  टेलीप्रिन्टर

 संदेश  भेजा  गया
 था

 ।  क्या यह  खबर सच
 तो  क्या  राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम  में  पहले  से  बिगड़े  हुए  औद्योगिक  संबंध  कौर  अधिक

 नहीं  बिगड़  मये  हैं
 ?

 श्री  प्र०  चे  राष्टीय  कोयला  विकास  निगम  तक  स्वायत्त  शासी  संगठन  है  और

 इसलिये  इस  विशिष्ट  संगठन  द्वारा  उठाई  गई  मांगों  और  विवादों  के  सम्बन्ध  में  बातचीत  करने  के

 लिये  प्रबन्धक  faces  को  पूरी  शक्ति  प्राप्त  थी  ।  यह  कहना  सही  नहीं  fe  इसके  कारण

 सम्बन्ध  और  खराब  होने  की  कोई  संभावना  है  क्योंकि  बोर्ड  ने  पहले  इसके  सामने  रखी  गई

 विशिष्ट  मांगों  के  सम्बन्ध  में  बातचीत  करने  के  लिये  दूसरे  व्यक्ति  को  अधिकार  दे  रखा है

 श्री  water घोष  :  क्या  यह  सच  कि  रखे  गये  लक्ष्य  और  उत्पादित  मात्रा  में
 अन्तर

 के  कारण  श्री  ना रगु  देकर  और  सरकार  के  बीच  कुछ  मतभेद रहा  है  ?

 श्री  प्र०  सेठी  :  नहीं
 ।

 वास्तव  में  यह  एन०  सी
 ०  ओ०  ईठ  बारे  में  है  ।

 लक्षित  उत्पादन  या  बिको  के  बारे  में  कोई  मत  भेद  नहीं  है  ।

 श्री  बक्र पार  :  क्या  यह  सच  है  कि  राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम  की  कुछ  क्षमता

 1.5  करोड़  टन  है  और  इस  निगम  ने  केवल  10  लाख:टन ही  पैदा  किया  यदि  तो  क्या  यह

 सच  है  कि  श्री  ना रगु  देकर  जिस  तरीके  से  इस  निगम  का  प्रबन्ध  चलाया  जा  रहा  था  उसको

 अच्छा  नहीं  बताया  ?
 ऐसी  स्थिति  से  बचने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  थे  कौर  क्या

 अधिकार  और  मंत्रालय  के  बीच  गड़े  का  यह  भी  एक  कारण  था
 ?

 श्री  to  |. है  सेठी
 :

 निश्चय  ही  तृतीय  योजना  के  लिये  राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम

 का  उत्पादन  लक्ष्य
 1.7

 करोड़  टन  रखा  गया  परन्तु  मांग
 की  कमी  के  कारण  गैर  कोकिंग

 कोल  का  उत्पादन  हमें  कम  करना  पड़ा  था
 ।  परन्तु  ऐसी  कोई  बात  नहीं  है  कि  ना रगु  IHL

 इससे  असंतुष्ट  क्योंकि  यह  प्रबन्धक  निदेशक  थे  और  उन्हें  राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम के

 मामलों  की  जांच  करने  के  लिये  नियुक्त  किया  गया  था  we  आयें  की  बारत है  कि  इन  पांच

 महीनों  के  दौरान  श्री  नगर  देकर  वहां  पर  मुश्किल  से  31  दिन  के  लिये  उपस्थित  थे  ॥

 इन्द्रजीत  गुप्त  :  अपने  पहले  उत्तर  में  माननीय  मंत्री  ने  बताया  कि  श्री  नारगुूदकर

 बीमारी की  छुट्टी  पर  थे  ।  बाद  में  उन्होंने  प्रत्यक्ष  अथवा  अप्रत्यक्ष  रूप  से  यह  माना fe  उन्होंने

 त्यागपत्र  दे  दिया  है  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  उनका  त्यागपत्र  स्वीकार  कर  लिया  गया  है  अथवा

 परन्तु  यह  मामला  है  ।  क्या  सरकार  इसको  आयें  जनक  नहीं  समिति

 किसी  ना रगु  जिनको  इस  देश  का  चोरी  का  खान  इ  सीनियर  प्रभा  जाता  प्रबन्धक

 निदेशक  के  रूप  में  अपनी  नियुक्ति  के  पांच  महीने  के  भीतर  देने  का  कर  लें

 क्या  हम  यह  समझे  कि  ऐसा  साधारण  रूप  में  ही  हुआ  है  और  मंत्रालय  के  अधिकारियों

 अन्य  किसी  व्यक्ति  के  साथ  मतभेद  होने  के  कारण  उन्होंने  इस्तीफा  नहीं  दिया  है
 ?
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 तनता  रेडडी  :  श्री  ना रगु  देकर  निःसन्देह  ही  एक  बहुत  अच्छे  तकनीकी  अधिकारी  हैं

 ।

 उपदन्ना यां या  बिशपों  या  इस  प्रकार  की  अन्य  किसी  चीज  के  सम्बन्ध  में  उनके  और मंत्रालय के

 बीच  में  किसी  मतभेद  का  seat  नहीं  है  ।  अन्य  कारण  होंगें  जिनका  उन्होंने  कहीं  उल्लेख  नहीं

 किया  और  वहां  पर  उनके  केवल  कुछ  ही  दिन  ठहरने  से  उसका  अनुमान  लगाया  जा

 बहा  पर  वह  पहले  काम  कर  रहे  थे  उस  स्थान  के  साथ  उनका  सम्बन्ध ही  उसका  कारण

 होना  थर  नही ं।

 शो  इन्द्रजीत  गुप्त  :  कया  उन्होंने  त्याग  पत्र  दे  दिया  है  या  ag  बीमारी  की  छुट्टी  पर  हैं

 रेड्डी  :  उन्होंने  स्वास्थ्य  के  कारणों  पर  छुट्टी  के  लिये  श्रावंपत्र  दिया  था  ।  अब

 हमने  उनको एकਂ  महीने  के  लिये  छुटटी  मंजूर  की  है  ।  जहां  तक  उनके  त्यागपत्र  का  सम्बन्ध

 इसका  बनु मो दत  नहीं  फिया  गया  है  ।

 थी  प्र०  के०  घोष  :  क्या  यह  सच  है  कि  कम  चोरियों  की  पुरानी  शिकायतों  के  प्रति  श्री

 नामु  दकर  का  असंतोष  जनक  रिया  मंत्रालय  के  हस्तक्षेप  के  लिये  जिम्मेदार  था  ?  क्या  यह  सच

 है  कि  बोनस  की  अदायगी  की  जटिल  समस्या  मंत्रालय के  हस्तक्षेप  हल  लिया  गया

 था  बौर  यूद.कि,सुम्बन्धित  मंत्रालय  के  सचिव  ने  ना रगु  को  ama  कि

 समस्याओं  को  8  मई  को  कर्मचारियों  की  संघ  के  साथ  बातचीत  करके  हल  करें  पर  चू
 कि

 श्री

 ना द्यु  देकर  कर्मचारियों  से  बातचीत  नहीं  करना  चाहते  इसलिये  वह  छुट्टी  पर  चले  गये  ?

 si  चन्ना  रेडडी :  के  लगभग  100  कर्मचारियों
 की  संस्था  कुछ  मांगे  रखी

 थीं  बौर  वे  मांगें  स्थानीय  प्रबन्ध  के  विचाराधीन  थीं  ।
 यह  सही  जसा  क  अभी

 महा  प्रबन्धक या  प्रबन्धक  निदेशक के  काफी  समय  तक  वहां  पर  न  रहने  से  भी  शायद इस  में

 विलम्ब  हुआ  हो  ।  परन्तु  मंत्रालय  ने  केवल  तब  ही  हस्तक्षेप  किया  जब  घेरे  डाले  गये  और

 तालाबन्दी  की  गई  ।  तब  खान  विभाग  का  सचिव  मुख्य  सचिव  से  परिषदों  करके  व्यक्ति

 बत  रूप  से  पटना  गया  सौर  पुलिस  के  महानिदेशक  ने  सारी  स्थिति  का  जायजा  लिया  और

 भागों  के  ब्योरे  की  जांच  की  कौर  श्री
 ना रगु

 को  बातचीत  जारी  रखने  का  काम

 सौंपा  गया  था  |

 श्री  कातिक  श्री  रायों  क्या  प्रबन्ध  और  श्रमिकों  में  सम्बन्ध  इतने  खराब  हो  गये  कि  श्री

 महसूस  किया  कि  उनके  लिये  वहां  पर  vfs  ठहरना  ठीक  और  क्या

 स्वीकार  उत्पादन  की  कीमत  पर  श्रमिकों  की  मांग  की  अवहेलना  कर  सकती  है
 ?

 डा०  चन्ना  रेडी  :  यह  सही  नहीं  होंगा  कि  श्रमिकों  के  रवये  के  .  कारण  प्रबन्धक

 निदेशक  ने  उस  स्थान  को  छोड़ा  ।  वास्तव  ब्योरों की  की  गईਂ  और  sad

 का  था दार  ब्यौरे  अब  भी  विचाराधीन  हैं  ।

 श्री  स०  मो०  बनी  जब  माननीय  मंत्री  करनी  संघों  के  प्रतिनिधियों  से  मिले  थे  तो

 उके
 साथ  बातचीत  के  दौरान  उनके  परिपत्र  में

 माननीय  मंत्री का  ध्यान  इस  ओर

 Tay  कि  केवल
 एक

 या  दिल
 4  मई  ata  संघों  के  प्रतिनिधियों और

 मजदूरों  जो  अपने  उचित  कष्ट  निवारण  के  लिये  लड़  रहे  सबक  सिखाने  के  लिये  कुछ
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 कुलयात  गुंडों  को  लाया  गया  था  ओर  इस
 ओर

 उन्हें  राष्ट्रीय
 कोयला  बिकास  निगम  के

 अतिथि  गृह  में  ठहराने पर  श्री  नर गुद कर ने  आपत्ति  उठाई  थी  जिसके  बाद  उन्हें  देने  पर

 बाध्य  किया  गया  था  ?  संयुक्त  सचिव  ने  एक  पत्र  लिखा  मैं  जानना  चाहता हूँ  कि  इस

 बारे  में  सचाई  क्या  है  ।

 श्री प्र०  सेठी
 :

 मामला  स्थानीय  पुलिस  के  पास  पहुंच  चुका है  और  इसकी  जांच  कर

 रही
 है  ।

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  कया  यह  सच  है  अथवा  नहीं  कि  उन्हें  बिहार
 की  पुलिस  द्वारा  कोयला

 निगम  के  अतिथि  गृह  से  गिरफ्तार  किया  गया  था  ?

 श्री  प्र०  चे  सेठी  :  यह हमें  पता  नहीं  है  कि  दो  व्यक्तियों  का  चालान  किंया मया  है

 पुलिस  सारे  मामले  की  जांच  कर  रही  है  ।  जब  तक  उनकी  जांच  पुरी  नहीं  हो  जादी कौर

 चालान  अदालत  के  सामने  नहीं  रखे  किसी  भी  निष्कर्ष पर  पहुँचना कठिन  है

 श्रीमती  लक्ष्मी  कान्ता  :  माननीय  मंत्रीने कहा  किश्नी  नार यू  दकर  का  अपने  पुर्व  स्थान

 सेਂ  सम्बन्ध है  ।  क्या  अब  भी  श्री  नगर  देकर  इन  दोनों  पदों  पर  बने  हुए  हैं  और  वह  कब  तक  इन

 पदों पर  रहेंगे  ?

 डा०  चन्ना  रेडडी  :  उन्होंने  यहां  पर  अपना  त्यागपत्र  दे  दिया  ।  उन्होंने  free  कोयला

 खान  को  भी  अपना  त्यागपत्र  दे  दिया  है  क्योंकि आंध्र  प्रदेश  सरकार  केन्द्रीय  सरकार से  सहमत

 हो  गई  है  कि  यह  केवल  15  मई  तक  होगा 1

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 WR  Aad छह  EN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 पु  जोगी  साल  का  प्रायात

 246.  शी  इन्द्र जीत  गुप्त  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  ऐसे  पूंजीगत  पुर्जों तथा  कच्चे  माल  के  आयात के  लिये

 लाइसेंस  जारी  किये  जाते  हैं  जो  या  तो  देना  में  उपलब्ध  होते  हैं  या  जिनके  उत्पादन की  औद्योगिक

 क्षमता  उपयोग  नहीं  किया  जाता  है

 इस  प्रकार  के  आयात  के  कारण  प्रति  ag  कितनी  विदेशी  मुद्रा  कीं  हानि  उठानी

 पड़ी  और

 यह  सुनिश्चित करने  के  लिये  क्या  कां यें वाही की  गई  है  कि  जो  उपकरण तथा  ह्न्म्चा

 माल  में  उपलब्ध  है  शारिवा  देश  में  तैयार  किया  जा  सकता  है  उसका  आयात
 न

 कियां
 जाय े?
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 यारी
 |. &. |  दिनेश  सिंह )  :  नहीं  ।

 प्रशन ही नहीं ही  नहीं  उठता  |

 आयात  की  अनुमति  देने  से  पहले  दें  में  किसी  वस्तु की  स्वदेशी  उत्पादन

 क्या  अनप  सभी  सुसंगत  बातों  पर  विचार  किया  जाता  है  ।

 घाय  उघोग

 ७  241.  भी  दी०  चे  शर्मा  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  7  1967  के  अतारांकित  प्रश्न

 सर्ब  857  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे.कि  :

 क्या  चाय  उद्योग  at  ene  पर  विचार  करने  तथा  उसका  उत्पादन  बढ़ाने  के
 उपायों

 की
 सिफारि दा  करने  के

 लिये  नियुक्त
 की  मई  समिति

 ने
 अपना  प्रतिवेदन  दे

 दिया

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  और

 (=)  इसकी  सिफारिशों  को
 क्रियान्वित

 के  लिये  क्या
 कार्यवाही

 की  गई  है  !

 वाणिज्य  मंत्री  दिनेश
 :  नहीं  ।

 तथा  (7)  :
 प्रदान  ही  नहीं  उठते  ।.

 लक्ष्मी  रतन  काटन  कानपुर

 के  248.  धी  स०  मो ०  बनजी  :  श्री  चन्द  कछवाय :

 थ्री  ig  झंकार  fag  :

 डा०  रोनेन  थी  राम  कृष्ण  गुप्त  :

 श्री  घधीरेदवर  कालिया  :  श्री  काशी  नाथ  पांडे  :

 क्या  बाश्यिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 =.
 नर

 Si

 क्या  लक्ष्मी  रतन  कटन  कानपुर  में  प्राधिकृत  नियन्त्रक  लिंयुवतਂ  कर  दिया

 कबा

 यदि  तोः इसके  कया  कारण  और

 व्या  राज्य  सरकार  इस  मिल  का
 प्रबन्ध  अपने

 हाथ में  लेने  के  केन्द्र  के  प्रस्ताव से

 सहमत हो  गई  है  ?

 बारिश  मंत्रालय  में  saat  मुहम्मद  शफी  छुरे
 :  नहीं

 तथा
 :  भारत  सरकार  कुछ  बर्द  सिलों  या  बन्द  होने  वालो  मिलों को  अपने

 are में  लेने  की  शक्ति  प्राप्त  करने  के  लिये  शीघ्र  ही  जो  स्थापित  करना  चाहती

 उसके  पारित  होने  उसका  विचार  किसी  सूती  मिल  के  प्रबन्ध  को  -  हाथ  में  लेने

 कल  सहीं है  ।
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 यदि  राज्य  सरकार  मिल  क्  प्रबन्ध  अपने  हाथ  में  लेना  चाहे  तो  भारत  सरकार  को

 इस पर  कोई  आपत्ति  नहीं  है  और  राज्य  सरकार  को  ea  बात से  अवगत  करा  दिया  गया है  ।

 मिलों  को  कपास  का  वितरण

 #  250.  श्री  काशी  नाथ  पांडे  :  श्री  शारदा  नन्द :

 श्री  ठ  ब्र ०  यादव  :  श्री बृज  लाल
 :

 श्री  Alo  स्व०  शर्मा  :  श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :

 क्या  बारिणज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  मिलों  को  कपास  के  ठीक  तरह  से  वितरण  के  लिये  कोई  उचित

 व्यवस्था  नहीं  है  जिसके  परिणामस्वरूप  कच्चे  माल  के  उपलब्ध  न  होने  के  कारण  बन्द  होने

 वाले  मिलों  से  श्रमिकों  को  आधिक  दृष्टि  से  हानि  उठानी
 पड़ती

 और

 यदि  तो  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही
 की

 है  कि  सभी  मिलों  को  कपास का

 युक्त  ware  पर  वितरण  हो
 ?

 वाणिज्य  मंत्री  (  श्री  दिनेश  सिह  )  :  तथा  मिलों  को  कपास के  वितरण

 का  विनियमन  इस  प्रकार  किया  जाता  है  कि  कपास  के  लाने  ले  जाने  पर  और  गत  ag  की

 खपत  के  आधार  पर  स्वदेशी  कपास  के  स्टाक  पर  नियंत्रण  रखा  जाता  है  ।  यह  इसलिये  किया

 जा  रहा  है  ताकि  सभी  मिलों  को  कपास  के  उपलब्ध  सम्भरण  sr  सम्यक  वितरण  सुनिचित

 हो  सके  ।  इसके  अतिरिक्त  वस्त्र  आयुक्त  की  qa  अनुमति  के  बिना  कोई  भी  सूती  कपड़ा  मिल

 बंद
 नहीं  हो  सकती  ।  इसके

 अलावा  जहां  कच्चे
 माल

 की
 प्राप्ति

 में
 कठिनाई

 का  अनुभव होता  है

 वहां  वस्त्र  आयुक्त  यथा  सम्भव  कपास  का  अधिग्रहीत  करके  सहायता  करने  का  प्रयत्न  करता  है  ।

 भारत-संयुक्त  श्प्ररब  गया  राज्य-युगोस्ला विया

 के  बीच  arias  सहयोग

 #  251.  श्री एस  कार  दामाने  :  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  संयुक्त  अरब  गणराज्य  तथा  युगोस्लाविया  के  बीच

 आर्थिक  सहयोग  शुरू  करने  के  उद्देश्य  से  एक  प्रफुल्ल  अधिमान  दल  स्थापित  किया

 ;

 क्या  ऐसे  अध्ययन  दल  की  कोई  बैठक  हुई  और

 यदि  हां  तो  कया  इस  अध्ययन  दल  द्वारा  कोई  सिफारिश  की  गई
 है  ?

 वाणिज्य  मंत्री  (  श्री  दिनेश  fag  )  :  तीनों  देशों  के  अधिकारियों  के  एक

 कारी  दल  जिसकी  स्थापना  व्यापार  के  विस्तार  के  लिये  उपायों  पर  बिचार-विमान  करने

 के  लिये  की  गई  परस्पर  श्रधिमानों  के  आदान-प्रदान के  विषय  में  बातचीत  करने  का  क

 सौंपा  गया  है  ।
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 1967  के  बीच (a)  कार्यकारी  दत  को  एक  dae  काहिल  में  14  तथा  23

 हुई थी  ।

 कार्यकारी  दल  द्वारा  निकाले गये  एक  सम्मत  दृष्टिकोण  तथा  उसके  द्वारा  अपनाये

 गये  आधारभूत  नियमों  के  आधार  पर  प्रारम्भिक  बातचीत  हो  चुकी  है  ये  वार्ताओं अगली  बैठक

 जिसके  शीघ्र  ही  होने  की  सम्मावना  जारी  रहेंगी  ।

 दिल्‍ली  को  शुष्क  बन्दरगाह घोषित  किया  जाना

 #  252.  धी  कंवर  लाल  गुप्त
 :

 थी  यशपाल सिंह  :
 श्री रा०  स्व०  श्री  सं०  सामन्त :

 थी  राम  कृष्णा गुप्त  :

 क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार का  विचार  दिल्ली को शुष्क को  शुष्क  बन्दरगाह  घोषित करने  का

 यदि  तो  और

 क्या  सरकार  को  इस  बारे  में  कोई  अभ्यावेदन  मिला है  ?

 वाणिज्य  मंत्री  दिनेदा
 :

 से  इस  सम्बन्ध में  प्राप्त  हुए
 अभ्यावेदन

 पर  अमी  सम्बन्धित  मंत्रालयों से  सलाह  लेकर  विचार  किया  जा  रहा है  अमी तक  कोई

 निरांय नहीं  किया  गया  है  ।

 राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम  के  कर्मचारियों  की  art

 #  253.
 डा०

 रानेन  सेन
 :

 क्या
 खाल  तथा  धातु  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  tr  में  राष्ट्रीय  विकास  निगम  के  कम  चोरियों ने

 मांग
 की  एक  सूची  प्रस्तुत  की  थी  जिसमें  बोनस  के  दूसरे  वेतन

 की  सिफारिशों

 को  क्रियान्वित  करने
 की

 मांग  तथा  अन्य  मामले
 भी  शामिल  और

 यदि  तो  उनकी  मांगों को  पुरा  करने  में  कितना  समय  लगने  की  सम्भावना

 खान  घात  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  प्र०  चे  सेठी )  :

 ये  मामले  राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम  जैसी  स्वायत  निगमों  के  daria

 हैं  ।  स्थापित  केन्द्रिय  श्रम  प्रबन्ध  की  सहायता  से  निगम  इस  मामले  में  रांची  में  कर्मचारियों के

 संघ  से  घात  चीत  कर  रही  है  ।

 यह
 तो

 स्पष्ट  ही  है  कि  ऐसे  मामलों  में  कोई  समय  की  हद  निर्घारित  नहीं  की  जा  सकती
 |
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 कृषि  में  मशीनों  के  प्रयोग  से  प्रौद्योगिक  विकास

 #  254.  श्री  ह०  प०  चीजो  स०  Wo  सामन्त

 थी  दत्तात्र य  श्री  fag

 क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय  काय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पटना  में  9  1967 से  आरम्भ  हुई  फोड  फाउन्डेशन  की  गोष्ठी  में

 बदले  बीस  वर्षों  में  पश्चिम  बंगाल  में  मशीनों  दौरा  खेती  करके  नगरीकरण  तथा

 विकास  को  संतुलित  करने  की  आवश्यकता
 पर

 विचार  विमश  किया गया  था  ;

 यदि
 तो  इस  उद्ददय के लिए के  लिए

 क्या  विनिहित  दिये गये  और

 क्या  यह  सच  है  कि  इस  विकास  योजना  महत्वपूर्ण  अंग  रांची से

 लेकर  दुर्गापुर तक  बिहार-पश्चिम  बंगाल
 उद्योग-समूह का  समन्वित  चित्र  तैयार  करना  है

 ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  सदस्य  मंत्री
 फलवरुद्दीत met  रहमान  ),  :

 सभा  जाता  है  कि  बिहार  सरकार  ने  फोड़े  फाउन्डेशन  के  सहयोग  से  9  और  10

 1967  को  पटना  में  नागरिक  विकास  पर  एक  गोष्ठी  का  आयोजन  किंया था  ।  इस  गोष्ठी में

 जिन  विषयों  पर  चर्चा  को  गई  थी  उनके  बारे में  बिहार  सरकार  से:जानकारी प्राप्त  की  जा  रही  है  ।

 कौर  :  बिहार
 सरकार  से  जानकारी  की  जा  द्  मौर  ag  जैसे दी

 लब्ध  होगी  उसे  सभा  पटल
 पर

 रख  दिया  पड़ेगा

 हथकरघा  से  बने  माल  का  बिन  लिका  स्टाक

 #255.  श्री  कृष्ण मति  :  क्या  वाणिज्य  मम्मी  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  सरकार  को  पता  है  कि  मद्रास  राज्य  में  हथकरघा से  बने  का  बिन

 बिका  स्टाक  काफी  मात्रा  में  पड़ा  हुआ  और

 मद्रास राज्य  में  पड़े  हुए  बड़े  स्टाक को  बेचने  के  उपयुक्त  विदेशी  बाजारों

 का  पता  लगाने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  विचार  है
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय में  उपमंत्री  मुहम्मद  wer  :  और  (a)  एक

 विवर  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  |  पुस्तकालय  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  geo

 नौ  510/67  |

 इञ्जीनियरी  के  सामान  के  निर्यातकों  को  का  दिया  नाना

 *
 256.  थ्री  गणोश  at  चन्द्रजीत  यादव

 श्री  चिन्तामणि  पारिषिग्रही  शी  सिह

 स०  च०  सामन्त  to  afters

 श्री  ए  स्थान  थी  झम्ाइहन

 थी  SAT  नाथ  भी  स्
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 बया  खान  तथा  घटती  मंत्री  यह  यताने  की  कृपा  करेंगे  फि

 क्या
 सरकार  का  विचार  इजी ते परी  का  सामान  निर्यात करने  वालों  की

 अन्तर्राष्ट्रीय  मूल्यों  पर  इस्पात  उपलब्ध  कराने  का  है

 इस  सुभाव  को  क्रियान्वित  करने  के  लिए  सरक  की क रकार  कितनी  आधिक  सहायता

 और

 इस  समय  इस्पात  के  गौर  सत्यों  में  प्रति  टन  कया

 अन्तर है  ?

 खान  तथा  घात  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्र०  ध: ह  हां  ।

 संयुक्त  संपत्र  समिति  दवारा  घेषित-की गई  योजना  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रख  दी

 गई  है  ।  में  रखी  देखिये  संख्या  एल ०  टी०  506/67)

 यह  बचें  सरकार  नहीं  वरन  उत्पादक  सहन  करेंगे  इस  पर  निरपेक्ष

 करता  है  कि  इंजीनियरी  साज-सामान  के  निर्माता  कितना  माल  निर्यात  करते  हैं  ।

 इस्पात  की  किस्म  के  प्रसार  अन्तर्राष्ट्रीय  और  भारतीय मूल्यों  में
 रु०

 से  लेकर  200  रुपये  तक  का  अन्तर है  ।

 इस्पात के  मूल्य  में  वृद्धि

 #  257.  गोमती  तारक्रेश्वरी  सिन्हा  :  कया  खान  तथा  धातु  मंत्री  यह  बताने की
 कृषि  करेंगे  कि

 क्या  इसका  कोई  लगाया  गया  है  कि  इस्पात  के  मूल्यों  में  वृद्धि  का  वित्त  पर

 क्या  प्रभाव  होगा

 (a)  इस्पात  a  प्रयोग  करने  बाली  सरकारी  क्षेत्र  की  परियोजनाओं और  उपक्रमों  पर

 इसका  किस  सीमा  तक  प्रभाव  होगा  ?

 बान  तथा  धातु  मंत्रालय में
 राज्य  मंत्री

 (  री  प्र०
 चे  सेठी

 )  :
 मोर  :  हां  इस्पात  के  मृत्य  में  लगभग  53  रुपये  प्रति  टन  और  कच्चे

 लोहे के  मूल्य  में  22  रुपये  प्रति
 टन  की  औसतन  हुई है

 ।  सरकारी  विभागों  और

 सरकारी  क्षेत्र  की  उपक्रमों  की  इस्पात की  आवश्यकताओं की  पति  के  लिए  प्रत्येक  as  लगभग

 करोड़  रुपये  अधिक  रन  पड़ेंगे  ।

 हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  का  निर्यात  व्यापार

 #258.  ot  एस०  एन०  समिति

 थी स०  च०  सामन्त

 घान  तथा  धातु  मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  हिन्दुस्तान स्टील  लिमिटेड  का  निर्यात  व्यापार  बहुत  कम  हो  रहा
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 यदि  तो  इसके  क्या  कारण
 और

 क्या  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  कोई  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 छान  तथा  घात  मन्त्रालय  में  राज्य  so  ०  :  जी

 नहीं  ।

 और
 :

 प्रश्न  ही  नहीं  उठते
 ।

 otny
 टू  कारों

 ar  नि  wet

 +

 259.  श्री  रा०  क्या  विकास  समवाय  कार्य  मन्त्री

 यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 कया  इस  बारे  में  कोई  अनुमान  लगाया गया  है  कि  खाद्यान्न  की  उत्पादन  बढ़ाने

 के  लिये  देश  में  कितने  ट्रैक्टरों  आवश्यकता  और :.

 आवश्यकता  की  पूरी  के  लिए  ट्रैक्टरों  के  निर्माताओं  को  कया  सुविधाएं  दी  गईं

 हैं  जिससे  विदेंशों  से  ट्रैक्टरों  का  आयात  न  किया  जाये ?

 औद्योगिक
 विकास  तथा

 समवाय  कार्य  मंत्री  (  श्री

 ।  लक्षित  कृषि  उत्पादन  को  प्राप्त  करने के  लिए  चौथी  पंचवर्षीय

 योजना  की  अवघि  ,1,50,000  ट्रे  क़ब्रों  की  आवश्यकता  अनुमान  लगाया  गया  है  ।

 ट्रक्टर  निर्माण  करने  वाले  वर्तमान  एककों के  उत्पादन  को  अधिकतम  करने  के

 लिए  उद्योग  को  प्राथमिकता प्राप्त  उद्योगों
 की

 सुची  में  सम्मिलित
 कर

 दिया  गया है  और  उन्हें

 अपनी  उत्पादन  क्षमता  के  लिए  आवश्यक  विदेशी  gar  नियत कर  दी  गई  फिर  भी

 1967-68  में  आवश्यकता  संकट  .  होने  आशंका  भोर  इसलिए  कुछ

 बायपास  करना  अनिवार्य  होगा  ।

 *  260.  श्री
 मधु  लिमये

 :
 श्री

 स०
 मो०  बनर्जी

 :

 डा०
 राम  मनोहर  लोहिया

 :  श्री  जानें  फरनेन्डीज :

 क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गैर  सरकारी  क्षेत्र  में  हाल  ही  में  मंजूर  किये  गये  रूई  कातने  के  दस  कारखानों  में

 कब  उत्पादन  शुरू

 क्या  इसी  अवधि में  गर-सरकारी  क्षेत्र में  कोई  मिश्रित  sear  मी  मन्जूर

 किया
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 े तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  सहकारी  aa  प्त  मिश्रित  तथा  कताई  कारखानों  की

 wear  कितनी

 इनमें से  कितने  कारखानों ने  उत्पादन  शुरू  किया  और

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  अवधि में  गेर-सरकारी  तथा  सहकारी  क्षेत्रों  में  दोनों

 प्रकार  के  कितने  कारखाने  लगाने  का  लक्ष्य  निर्धारित  है  ?

 बारिणज्य  मन्त्री  श्री  दिनेश  सिह  इन  कारखानों में  से  किसी  में  भी  कोई  प्रगति

 wet हुई  है  ।

 तीन  मिश्रित (  कारखानों को  लाइसेंस  दिये  गये थे  ।

 तथा  केवल  सहकारी  कताई  मिलों के  लिये  47  लाइसेंस  दिये  गये  थे  जिममें से

 12  कारखानों  में  उत्पादन  शुरू  हो  चुका  है
 ।

 (=)  ऐसा  अनुमान  है  fe  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  सहकारी  क्षेत्र  में  लगभग

 3°25  लाख  तकुए
 तथा  निजी  क्षेत्र  में  17.5  लाख  तकुए  तथा  20,000  करघे  स्थापित  किए

 लायेंग े|

 इंजीनियरी  उद्योग

 ४261.  डा०  करा  सिंह :  श्री  पशापाल  fag:

 भ्रान्ति  नीलम  कौर  :  थ्री  स०  Fo  सामन्त  :

 क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  इंजीनियरिंग  उद्योगों  की  फालतू  कच्चे  माल

 स्रासयिक अभाव तथा अभाव  तथा  मांग  में  कमी  जेसी  समस्याओं  की  ओर  दिलाया गया

 इसके  लिए  क्या  कार्यवाही करने  का  बिचार  है  कि  सभी  एककों  में  अधिक  से

 अधिक  उत्पादन  और

 क्या  सरकार  का  विचार  खेती  के  उन  औजारों  का  निर्माण  प्रारम्भ  करने  के  लिये

 जिनकी  खाय  उत्पादन  बढ़ाने  सम्बन्धी  कार्यक्रम  को  क्रियान्वित  करने  के  लिए  तत्काल

 आवश्यकता  कुछ  एककों  को  प्रोत्साहन  देने  का  है
 ?

 औद्योगिक  विकास  समवाय  कार्य  मंत्रो  फखरुद्दीन  weit
 :

 से  अपेक्षित  जानकारी  इकट्ठी  जा  रही है  और  यथा  समय  सभा  पटल

 qe  रख  दो  जायेगी ।

 Cigarette  Industry

 *  262.  Shri  Sidheshwar  Prasad  :  Will  the  Minister  of  Industrial  Development
 and  Company  Affairs  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  tbat  foreign  companies  have  monopolised  the  cigarette

 industry  ;
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 ee

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor;  and

 (c)  the  steps  taken  by  Government  to  abolish  the  said  monopoly  7

 The  Minister  of  Industrial  Development  and  Company  Affalrs  (Shri  A.  Alsmed)  :
 in (a)  There  are  13  cigarette  manufacturing  units  the  country  with  an  annual

 installed  capacity  of  45,228  million  pieces  of  cigarettes.  Share  of  foreign  firms  in  the

 total  production  of  cigarettes  is  of  the  order  of  about  70%.  The  foreign  investment  in

 this  industry  is  80%  of  the  total  investment.

 (b)  The  foreign  companies  have  been  the  pioneers  in  the  cigarette  industry  in  the

 country  and  have  been  manufacturing  cigarettes  for  a  very  long  time.

 (c)  The  production  of  cigarettes  by  Indian  firms  has  increased  from  14.¥-/.  in  1955
 ‘to  29.4°/.  of  the  total  production  during  1966.  Indian  Cigarette  firms  are  being  encoura-

 ged  to  augment  their  production  and  thereby  have  an  increased  share  inthe  expanding
 market.  Additional  capacity  has  been  approved  in  favour  of  firms  who  are  100-/.
 Indian.

 नेपाल के  साथ  व्यापार

 263.  sit  थ  फरनेन्डोज :  थो  aren fag  :

 श्री  wa  लिमय े:  ait

 श्री  Ho  एच०  पटेल  श्री  कार  है ०  सिन्हा
 e

 श्री  विश्वनाथ राय  श्रीमती  शारदा  भु  जों

 श्री  शारदा नन्द  :

 बया  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  भारत  तथा  नेपाल  सरकारों  में  दोनों  देशों  के  बीच  care  सम्बन्धों के  बारे
 में  गम्भीर  मतभेद  और

 क्या  दोनों  देशों के  बीच  सामान्य  व्यापार  सम्बन्ध  कायम  करने  fad  कोई

 झप्पान  कि  जा  रहे  हैं  ?

 वाणिज्य  मन्त्री  दिनेश  :
 जी  नहीं  ।

 र  नेपाल  तथा  भारत  के  बीच  व्यापार  पहले  की  तरह  ही  चल  रहा  है  ।  TC  दोनों

 सरकारें  दोनों  देशों  के  बीच  व्यापार  बढ़ाने  के  लिए  उत्सुक  हैं  तथा  इसी  sew  व्यापार

 बढ़ाने  एवं  इस  सम्बन्ध  में  समय  समय  पर  उत्पन्न होने  वाली  कठिनाइयों को  दूर  करने के  लिए

 दोनों  सरकारों  के  बीच  समय  समय  पर  बातचीत  होती  रहती  है  ।

 उत्तर  प्रदेश में  ट्  क्टर  कारखाना

 #264.  थो  उमा  नाथ  श्रीमती  सुगौली  गोपालन  :

 श्री  सत्यनारायण सिंह  :

 कया  प्रौद्योगिक  fora  तथा  सिवाय  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 जीवथपर
 टू  क्टर  कारखाना (™)  कया  उत्तर  प्रदेश  में  मुगलसराय  के  निकट  पगान  उर  yi?

 बनाने सका पहने का  पहने  निर्माण किया  गया

 यदि  हां  तो
 इसका  निर्माण  कार्य  कब  आरम्भ  होने  की  संभावना

 इस  परियोजना  पर  कुल  कितना  घन  व्यय  होने  का  अनुमान

 क्या  सरकार  इस  कारखाने  को  किसी  अन्य  स्थान  पर  स्थापित  करने  के  किसी

 शप्रस्खाथ  पर  विचार  कर  रही  और

 (=)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय  sta  मन्त्री  (  श्री  ली  भ्रामक  )  :

 से  उत्तर  प्रदेश  के  वाराणसी  नामक  जिले  के  रामनगर  नामक  स्थान  पर  चौथी  पंचवर्षीय

 योजना  में  सरकारी  क्षेत्र  में  कृषि  ट्रैक्टरों  और  औजारों  का  कारखाना  स्थापित  करने का  प्रस्ताव

 है  किन्तु इसे  कार्यान्वित  करने  के  बारे  में  अन्तिम  निराले  चेकोस्लोवाकिया  की  फर्म  मेसर्स

 मोटो कोव से  कारखाने  के  तकनीकी  आर्थिक  पहलुओं  पर  अध्ययन  संबंधी  प्रतिवेदन  प्राप्त  होने

 पर  किया  जायगा  ।  परियोजना  के  आर्थिक  संभाव्यता  से  सम्बन्धित  प्रतिवेदन  का  प्रथम

 भाष  22-5-67  को  प्राप्त  हुआ  था  और  उसकी  जांच  की  है  परियोजना

 बर  अन्तिम  fra  प्रतिवेदन  की  विस्तृत  जांच  करने  के  बाद  ही  किया  जायेगा  ।

 नहीं  ।

 (=)  प्रशन  ही  नहीं  उठता

 ह

 0265.  भी  लीलाघर  कट की  :  थी  वेरी  शंकर  शर्मा  :

 नि०  भास्कर  :  शी  धौंकनी लाल  :

 श्री  श्री  गोपाल साब  :

 कया  बाशिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  :

 (%)  निर्यात  बढ़ाने  के  लिये  चाय  तथा  अन्य  ऐसी  वस्तुओं  पर  निर्यात-शुल्क

 we  कर
 देने  के  कोई  सुभाव  सरकार  को  प्राप्त  हुए  हैं  ;

 क्या  यह  सुभाव  भी  मिला  है  कि  पश्चिम  यूरोप  में  खुले  नीलाम  के  स्थान  पर

 जअक्क्कौय  काफी  के  लिये  मुहरबन्द  टेंडर  मांगने
 की

 पद्धति  लागू  की  जाये  ;  भर

 (7)  उस  पर  सरकार  ने  क्या  निर्णय  किया  है  ?

 बारिश  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मुहम्मद  शफी  :  हां  ।

 सभी  देशों  के  लिये  मुहरबन्द  टेंडर  प्रणाली  शुरू  करने  के  लिये  काफी  बोर्ड के  पास

 years  आया  है
 ।

 इस  सुभाव
 पर

 बोझ  की  विपणन  समिति  आगामी  बैठक  जो  शीघ्र  ही  होने

 विचार  किया  जायेगा  ।

 मेंगनीज  तथा  लौह  अयस्कों  पर  निर्यात  शुल्क  बजट  प्रस्तावों

 लो  पहले  ही  सभा  के  सामने  कम  कर  दिये  गये  हैं  ।  9  1967  को  कच्ची ऊन  पर
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 निर्यात  खुल्क  कम  कर  दिया  गया  था
 ।  इस  ag

 अभी
 तक

 किसी  अन्य  वस्तु  के
 मामले  में

 कोई  कमी  नहीं  की  गयी  है  ।  उपयुक्त  भाग  निर्दिष्ट  सुझाव  पर  काफी बोर्ड  से  सीमा

 प्रात  हो  जाने  पर  विचार  किया  जायेगा  ।

 सो०  भाई  स्लो पर

 #266.  श्री  तरल
 बिहारी  वाजपेयी  थी  बृजभूषण लाल

 श्री  ना०  स्व०  शर्मा  थ्री  शारदा नन्द

 श्री  श्री  गोपाल साब

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 यह  सच  है  कि  उनके  मंत्रालय  ने  1956  में  14,000  za  ato  argo

 के  निर्माण  तथा  संभरण  के  लिये  एक  फर्म  को  आदेश  दिया  था  ;

 कया  इस  ठेकेदार  को  दिया  गया  कच्चा  लोहा  उस  मात्रा  से  बहुत  अधिक  था

 जितना  उसे  देना  तय  हुआ  था  ;

 क्या  इस  ठेकेदार  द्वारा  यह  कायें  7  ay  की  अवधि  में  थोड़ा-थोड़ा करके  पूरा  किया

 गया  था  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  रेलवे  ने  उपयु  क्त
 कम

 से
 न  तो

 अतिरिक्त  कच्च च्चा  लोहा  ही

 वापिस  लिया  था  और  न  ही  उससे  क्षतिपूर्ति  ली  थी  ;

 और यदि  तो  क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  जांच  की  गई

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम रहा  तथा  इस  मामले में  रेलवे को  कितनी

 हानि  हुई
 ?

 रेलवे  मंत्री  (  श्री  चे०  go  garat)  :  जी  हां
 ।

 जी  हां  ।  फर्म  को  879  टन  कच्चा  लोहा  अधिक  दे  fear  गया  था  लेकिन  ऐसा

 पूरी  लागत  का  भुगतान  हो  जाने  के  बाद  ही  किया  गया  था  क्योंकि  ठेके  के  अनुसार लोहे

 की  लागत  फर्म  को  ही  देनी  थी  ।

 जी  नहीं  ।  ठेका  देने  के  दो  वर्ष  से  भी  कम  समय  के  भीतर  यह  काम  पुरा हो  गया

 जी  नहीं  ।  बाद  में  1961  में  एक  और
 आडर

 देते  समय  उस
 भीतर  तदनुरूप

 कम  कच्चा  लोहा  सप्लाई  करके  इस  बढ़ती  को  समंजन  कर  लिया  गया
 |

 और  जब  अधिक  सामान  जारी  किये  जाने
 की  सुचना  तो

 रेलों
 ने

 इसकी  विशेष  रूप  से  जांच  की  ।  बाद  में  एक  और  आइ  दर  देते  समय  उस  आडर  से  तदनुरूप कम

 कच्चा  लोहा  सप्लाई  करके  इस  बढ़ती  का  समंजन कर  लिया  गया  ।  कच्चा  लोहा  1961  में  भी

 नियंत्रित  वस्तु  था  और  1957 से  1961  के
 बीच  इसके  नियंत्रित  मृत्य में

 कोई  अन्तर

 नहीं था  ।
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 राजस्थान  में  टंगस्टन  धातु  निकालना

 #  267.  श्री  देवेन  सेन
 :

 क्या  खान  तथा  धातु  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  गत  कुछ  वर्षों  से  राजस्थान सरकार  द्वारा  अथवा
 उसके

 नियंत्रणाधीन  एक  समवाय  द्वारा  टंगस्टन  धातु  निकाला  जा  रहा  है  ;

 यदि  तो  यह  ag  समय  समय  पर  गैर-सरकारी लोगों  को  किन  दामों  पर  बेचा

 गया था

 क्या  यह  धातु  कभी  केन्द्रीय  सरकार  को  अथवा उसके  प्रतिरक्षा  संस्थान  को  भी

 बेचा गया  था

 यदि  at,  तो  कितना  arg  और  किन  दरों  पर  बेचा  गया  ;  और

 (=)  गैर-सरकारी  लोगों  से  तथा  सरकार से  लिये  गये  मूल्यों  में  अन्तर  होने  के  क्या

 कारा हैं  ?

 घान  तथा  धातु  मंत्री  (  डा०  चन्ना  teat  )  :
 राजस्थान  सरकार  के  खान

 तथा  भौमिक विभाग  द्वारा  टंगस्टन का  खनन  किया  जाता है  ।

 बेचने  की  दरें  प्रति  टन  ये  से  26-8-65  तक के  समय  में  9,  000

 27-8-65  से  22-5-66  तक  के  समय  में  13,  500  21-5-66  से  26-2-67  के

 समय  में  17,  200  रुपये  और  27-2-67  से  आगे  24,000  रुपये  ।

 और  27-8-63  से  20-5-66  के  काल  में  13,500  रुपये  प्रति  टन  की  दर

 से  केन्द्रिय  सरकार  के  विभागों  को  6.  25  टन  बेचे  गए ।

 एक  ही  समय  में  निजी  वर्गों  तथा  सरकार  के  विभागों  को  दिये  जाने  वाले  टंगस्टन

 के  संकेन्द्रित ों  के  बेचने  के  मुल्य  में  कोई  अन्तर  नहीं  है  ।

 एल्यूमिनियम की  मांग  ate  उत्पादन

 268.  श्री  निहाल fag  :

 श्री  राम  सेवक  यादव  :

 श्री  लिमय े:

 कया  खान  तथा  घातु  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 आगामी  चार  वर्षों  में  एल्यूमिनियम  की  कितनी  मांग  होने का  अनुमान  है  तथा

 उसके  उत्पादन  का  क्या  लक्ष्य  निश्चित  किया  गया है  ;

 क्या  कोई  ऐसा  कार्यक्रम  बनाया  जा  रहा  है  कि  केबल  तथा  अन्य  उद्योग

 एल्यूमिनियम के  स्थान  पर  तांबा  प्रयोग  करें  ;  और

 सरकारी  तथा  गैर-सरकारी  क्षेत्रों में  पृथक-पृथक  क्या  उत्पादन  होगा  ?

 खान  तथा  धातु  मंत्री  (  डा०  चन्ना  र  डूडी  )  :
 च्  तक

 एल्यूमिनियम  की  अनुमानित  मांग  3,  30,000  मीट्रिक  टन  है  निर्यात  के  लिए  30,000
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 to

 ट्रिक  टन  भी  सम्मिलित  |  उत्पादन के  लक्ष्य  भी  इसी  स्तर  पर  निर्धारित  किये  गये  थे

 परन्तु  बाद  में  संशोधन  करके  यह  2,  63,  300  मीट्रिक  टन
 कर  दिये  गये

 ।  एल्यूमिनियम का

 प्रयोग  करने  वाले  तथा  अन्य  उद्योगों  की  मांग  में  सम्भावित  कमी  को  दृष्टि  में  रख  कर  मांग  भोर

 उत्पादन  के  लक्ष्यों  का  पुनर्विलोकन  किया  जा  रहा  है  |

 केबल  उद्योग  में  काफी  अधिक  सीमा  तक  एल्यूमिनियम  के  स्थान  पर  तांबे  का

 प्रयोग  किया  गया  है  ।  इसके  अतिरिक्त  एल्यूमिनियम  पर  आधारित  मिश्रित  धातुओं  को  विकसित

 किया जा  रहा  है  तथा  जस्ते,और सीसे जै सीसे  जैसी  अलौह-घातुओं के
 प्रयोग  के  स्थान  पर

 एल्यूमिनियम  के  प्रयोग  के  प्रयत्न  भी  किये  जा  रहे  हैं
 ।

 यह  आशा  की  जाती  है  कि  1970-71  तक  निजी  क्षेत्र  और  सरकारी  क्षेत्र  में

 उत्पादन
 क्रम राद

 2,  38,  300  मीट्रिक  टन  और  25,000  मिट्टी  टन  होगा  ।

 सुत  के  मुल्य

 #  269.
 शी  मि०  स०  मूर्ति :  क्या  वाणिज्य मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  कपड़ा  हथकरघा  तथा  शक़्तिचालित  संगठनों  के  प्रतिनिधियों की  तथा

 समिति  सूत  के  मुल्यों  को  उचित  स्तर  पर  रख  सकी है  ;  और

 इस  तय  समिति
 की

 नियुक्ति  के
 बाद

 विभिन्‍न
 काउन्ट

 के  सूत  के  मूल्यों  में  कितने

 प्रतिशत
 कमी

 अथवा  वृद्धि  हुई  है
 ?

 वाणिज्य  मंत्री  दिनेश  सिह  )  :
 तवा

 :  एक  बिक्री  aa  पटल  पर

 रखा  जाता  है  ।

 विवाद

 सूत  के  पर  कोई  नियन्त्रित  नहीं  है  +

 सूत  के  भाव  बढ़  जाने  की  खबरें  मिलने  पर  वस्त्र  हथकरघा  तथा  दाक्तिचालित

 करघा  सूत  के  व्यापारियों  और  राज्य  सरकारों  के  प्रतिनिधियो ंके  साथ  बम्बई  में

 7-9-1966  को  एक  don  हुई  ।  इस  dow  में  यह  तय  हुआ  कि  वस्त्र  हथकरघा  तथा

 शक़्तिचालित  करघा  राज्य  सरकारों और  वस्त्र  आयुक्त  के  प्रतिनिधियों की  एक  तथा

 समिति  की  स्थापना की  जाये  ताकि  वह  सुत  के  भाव  को  उचित  स्तर  पर  रखने  के  लिये  माग

 सुझाए  ।  समिति  ga  के  भाव  को  नीचे  स्तर  पर  रखने  में  ane  नॉटी  हो  सकी है  क्योंकि  ऐसे

 प्रमुख  तत्वों  जिनसे  भाव  बढ़ते  हैं  जेसे  कपास  के  भाव  बढ़ने  ak  कपास  की

 कभी  के  कारण  मशीनों  के  चलने  को  कम  पर  समिति  का  कोई  नियन्त्रण  नहीं  दे  ।

 कोयम्बटूर के  बाजार  में
 7  सितम्बर  1966

 से
 19

 मई
 1967

 तक  सूत  के  प्रमुख  काउण्टों

 के  बाजार  भावों  में  उतार  चढ़ाव  का  भौसत  प्रतिशत  नीचे  दिया  नाता  है  :-

 काउण्टर

 10  on  0.0  प्रतिशत

 20  +  14.  2  प्रतिदिन
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 12  1889  लिखित  var

 30  +  13.  4  प्रतिशत

 40  hee  PUUNE NENT ५६  १६४  ५६ 19  whoa

 5.  1  प्रतिदिन 60
 भारतीय  पुनी  हुई

 60  भारतीय साफ  की  हु  2.  1  प्रतिशत

 80  मिस्री  सुनी  हुई  +  15.  1  प्रतिशत

 80  मिस्री साफ  की  हुई  +  21.  7  प्रतिदिन

 00  5.5  प्र  fer  रात सुनी
 हुई

 100  साफ की  हुई  +  6.2  प्रतीक्षित

 प्राकृतिक  थि  कोक

 #  270.  श्रीमती  ज्योत्सना  चंदा
 :

 क्या  सान  तथा  धातु  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  के  भूतत्वीय  सर्वेक्षण  दिमाग  ने  ऐसा  संकेत  दिया है  कि

 भारत में  लगभग  200  मिलियन  टन  प्राकृतिक  साफ्ट  कोकਂ  उपलब्ध  है  जिसे  निर्मित  साफ्ट  कोक

 सरे  सस्ता  बेचा  जा  सकता  हैं  ;

 यदि  तो  क्या  उसकी  खोज  करेंगे  के  लिये  कोई  goer  किया  गया ंहै  ;  और

 यह  इतना  ठोस  होता  है  कि  लदान  में  इसका  बहुत  अधिक  हवास  नहीं  होता
 ?

 लान  तथा  मंत्रो  चन्ना  :  महोदय ।

 1966-67  के  क्षेत्र  सम्बन्धी  चालू  मौसम  में  भारतीय  भूविज्ञान  सर्वेक्षण  संस्था
 ने

 भरिया  के  कोयला  क्षेत्रों  के  प्राकृतिक  साफ्ट-कोक  के  विभिन्‍न  क्षितिज ों  को  चित्रण  करने के

 अन्वेषण  किये  को  हाथ  में  ले  लिया  है  ।  आशा  है  कि  यदि  वर्तमान  अन्वेषणों के  परिणाम  आशा

 adn  हुए  तो  अन्य  कोयला  क्षेत्रों  में  भी  यह  कार्य  किया  जायेगा ।

 इस  सम्बन्ध  में  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  ।

 हिम्मत  नगर  कौर  उदयपुर  के  बीच  मीटर  गेज  लाइन  पर  रेलवे  स्टेशन

 1251.  श्री  do  go  देसाई  :
 क्या  रेलवे  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हिम्मत  नगर  और  उदयपुर  के  बीच  मीटरगेज  लाइन  पर  रेलवे  स्टेशनों  के  नाम

 हैं  प्लोर  यह  रेलवे  लाइन  कितने  कस्बों  अथवा  बड़े  गांवों  से  होकर  जाती है  तथा  रेलवे

 स्टेशन  तथा  उपयुक्त  गांवों  अथवा  कस्बों  के  बीच  कितनी  दूरी  है
 ;

 क्या  यह  सच  है  कि  यह  रेलवे  तितोई  के  बड़े  कसने  से  जाती है  किन्तु  रेलवे

 स्टेशन  छः  मील  की  दूरी  पर  है  और  उसका  नाम  दवा मल जी  रोड  है  तथा  इस  स्टेशन पर  के

 यात्रियों  के  लिए  कोई  सड़क  परिवहन  उपलब्ध  नहीं  है  ;  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  तिलोई  गांव  की  सीमा  में  रेलवे  स्टेशन  स्थापित

 करने  का  है  क्योंकि  यहां  से  रेलवे  लाइन  गुजरती  है  ?
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 रेलवे  मंत्री  Fo  qo
 :  हिमतनगर  और  उदयपुर  के  बीच

 स्टेशनों के  नाम  इस  प्रकार हैं  :-

 (1)  हिमतनगर  (11)  कोटा

 (2)  वीरा वाडा  (12)  रखबदेव  रोड

 (3)  रायगढ  रोड  (13)  समारी

 (4)  सुनोख  (14)  सुरखंड  का  खेड़ा

 (5)  शामलाजी  रोड  (15)  जयसमंद  रोड

 (6)  लसूडिया  (16)  पाड़ला

 (17)  जावर (7)  जगा बोर

 (8)  बिछीवाड़ा  (18)  खरवाचांदा

 (9)  श्री  भावना  (19)  उमड़ा

 (  10)  डू  भरपूर  (20)  उदयपुर  सिटी

 हिम्मतनगर-उदयपुर लाइन  जिस  क्षेत्र  से  होकर  गुजरती  उसमें  600  से  अधिक  गांव

 या  शहर  पड़ते  हैं  ।  लेकिन  इसमें  केवल  4  शहर  या  बड़े  गांव  ऐसे  हैं  जिनकी  जनसंख्या  5,000

 से  अधिक  वे  हैं  ह  सितंबर  और  उदयपुर  ।  रेलवे  स्टेशनों  और  उनके  साथ

 के  गांवों  या  शहरों  के  बीच  की  दूरी  के  आंकड़े  इस  समय  उपलब्ध  नहीं हैं  ।

 रेलवे  लाइन  तितैया  और  शामला  जी  गांवों  से  गुजरती  शामाला जी  रोड

 स्टेशन  से  तितैया  गांव  केवल  2  मील  दूर  है  ।

 जी
 नदीं

 ।

 सरकारो  क्षत्र  के  समवायों  का  लोड

 1252.  श्री  do  चु०  देसाई
 :

 थ्री म०

 श्री  dita  कुमार  शाह
 :

 क्या  प्रौद्योगिक  विकास  तथा  संवाद  काय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकारी  क्षेत्र  के  सेवायों  के  बोर्डों  के  चेयरमैनों
 ।

 मैनेजिंग  डायरेक्टरों  तथा

 पटरों  की  नियुक्तियों  के  बारे  में  सरकार  की  नीति  क्या

 (a)  ada  मैनेजिंग  डायरेक्टरों  तथा  डायरेक्टरों  में  से  कितने  लोग  सेवा

 निवृत  सरकारी  कर्मचारी  हैं  और  ऐसे  पदों  पर  सेवा  निवृत्त  सरकारी  कर्मचारियों को  नियुक्त

 करने  के  बारे  में  सरकार  की  नीति  क्या  है  :

 क्या  इन  सरकारी  उपक्रमों  से  सेवा  निवृति  की  कोई  आयु-सीमा  है  ;

 इन  में  से  किन-किन  चेयरमैनों  अथवा  मैनेजिंग  डायरेक्टरों को  दिल्‍ली  में  रहने  की

 भ्रनुमति  है  और  उन  के  दिल्‍ली  में  रहने  का  औचित्य  क्या  है  जब  कि  सरकारी  उपक्रम  भिन्न

 स्थानों पर  हैं  :  और
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 (  =)  सरकारी  उपायों  में  नियुक्त  इन  सेवा  निवृत  are  aaa  प्रात  सरकारी  कर्मचारियों

 की  सदा  की  ण  क्या  हैं  और  उन  की  सेवा  की  अवधि  कितनी  है  ?

 भौगोलिक  विकास  तथा  समवाय  कार्य  मंत्री  फसिउद्दीन  gal  :

 :  सरकार  की  नीति  यह  है  कि  वह  सरकारी  उपक्रमों  के  प्रबन्ध  निदेशकों  तथा

 निदेशकों  के  पदों  पर  नियुक्ति  करने  में  पद  विशेष  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकारी  तथा

 कारी  दोनों  ही  क्षेत्रों  से  उपलब्ध  व्यक्तियों  में  से  अत्यन्त  उपयुक्त  व्यक्ति  का  चुनाव  किया  जाय  |

 इस  कार्य  के  लिये  यदि  कोई  उपयुक्त  सेवा  निवृत्त  सरकारी  अधिकारी  मिल  जाता  है  तो  उसकी

 विशेष  रूप  से  उपयुक्त  पद  पर  नियुक्ति  के  बारे  में  विचार  किया  जाता  है  ।  इस  समय  कितने

 सेवा  निवत्त  सरकारी  अधिकारी  सरकारी  उपायों  में  नियुक्त  इसके  बारे  में  जानकारी  एकत्र

 की  जा  रही  है  और  वह  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायगी

 सरकारी  उपायों  में  अध्यक्षों  तथा  निदेशकों  के  सेवा  निवास  होने  के  लिए  आयु  कौ

 कोई  सीमा  निर्धारित  नहीं  को  गई  है  अपितु  कम्पनियों  से  पूर्ण  कालिक  कर्मचारियों  को

 60  वर्ष  की  प्राय  के  नहीं  रहने  दिया  जाता  है  ।

 तथा  जानकारी  एकत्र की
 जा

 रही  है  और  वह  सभा  पटल  पर  रख  दी

 arent
 1

 मास  a  fey 2  184  न  एलक्ट्रिक  बक्स  कलकता

 1253.  श्री  रात  किशन  गुप्त  :

 घी  राम  सिंह  श्रायरवाल  :

 शी  हुकम  चन्द्र  कछवाय :

 क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय  कायें  मंत्री 7  1967  कै  अतारांकित प्रदान

 संख्या  853  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मैसर्स  इंडियन  इलेक्ट्रिक  ata  लि  ०,  कलकत्ता  के  कार्य  कलापों  की  जांच  करने

 के  लिये  स्थापित  की  गई  समिति  के  प्रतिवेदन  पर  सरकार  ने  विचार  कर  लिया  है  ;

 यदि  तो  उस  का  क्या  परिणाम  निकला  है  ;  ak

 यदि  तो  इस  प्रतिवेदन  पर  विचार  करने  के  लिए  और  कितना  समय  लगने  कौ

 सम्भावना है  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-किये  मंत्री  फखरुद्दीन  चली  अहमद )
 :  से

 wee  इण्डिया  इलेक्ट्रिक  बकस  कलकत्ता  के  मामलों  की  जांच  करने  के  लिये  स्थापित

 की  गई  तकनीकी  समिति  का  प्रतिवेदन  प्राप्त  हो
 गया  है  और  सरकार  ने  उसपर  विचार  कर

 लिया  है  ।  मामले  में  अन्तिम  निकाय  की  शीघ्र  ही  घोषणा  जायेगी ।
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 एएए

 Branch  Line  Between  Muzaffarpur  nd  नाय

 #1255.  Shri  K.M.  Madhukar:  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  tu  state:
 (a)  whether  a  survey  was  conducted  with  a  view  to[construct  a  direct  branch  line

 between  Muzaffarpur  and  Darbhanga  of  the  North  Eastern  Railway  ;

 (b)  if  so,  the  outcome  thereof;  and

 (c)  when  the  work  connected  therewith  would  be  started  ?

 The  Minister  of  Railways  (ShriC.M.  Poonacha):  (a)  Preliminary  Engineering  and
 Traffic  Surveys  for  Muzaffarpur-Darbhanga  (63-KMs.-M.G.)  rail  link  were  carried  out
 in  1957-58  and  1956-57  respectively.

 (b)  The  cost  of  the  line  was  then  assessed  at  Rs.  2.32  crores,  and  it  was  expected  to
 yield  areturn  of  0.13:/.  that  is,  it  was  Moreover,  the  Survey  Reports  also

 revealed  that  this  line  would  not  serve  the  main  purpose  for  which  it  was  intended,
 namely,  that  of  relieving  the  congestion  on  the  busy  Samastipur-Darbhanga  section.  The

 proposal  was  therefore  dropped.

 (c)  Does  not  arise,

 नरसिंहपुर रेलवे  स्टेशन

 1256.  श्री  नीतिराजसिहू  चौधरी  :  क्या  tad  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  नरसिंहपुर  रेलवे  स्टेशन  में  कोई  उच्च  श्र  णी

 महिला  प्रती  क्षा लय  नहीं है  ;

 क्या  सामान्य  प्रतीक्षालय  छोटा  है  और  उसमें  cate  सुविधाओं  की  व्यवस्था  नहीं

 है  तथा  सफाई  की  व्यवस्था  भी  अच्छी  नहीं  है  ;

 क्या  यह
 भी

 सच  है  कि  इस  स्टेशन
 पर

 पासंग  छुड़ाने  का
 कार्यालय  नहीं है  जिसके

 परिणामस्वरूप पार्सल  प्लेटफार्मो  पर  पड़े  रहते  हैं  और  यात्रियों  को  असुविधा  होती  है
 ;

 और

 यदि  तो  इस  स्टेशन  पर  इन  सुविधाओं  की  व्यवस्था  करने  के  लिये  कया

 शादी  की  गई  है  ?

 रेलवे  मंत्री  चे०  मु०  :  जी

 जी  नहीं  ।  ऊचे  दर्जे  के  यात्री  यातायात  की  वर्तमान  जो  4
 यात्री

 प्रति  दिन

 के  लिए  ऊचे  दर्जे  का  मिला-जुला  प्रतीक्षालय  पर्याप्त  कार  का  है  कौर  उसके  साज-सज्जो

 पर्याप्त  इस  में  सफाई  का  भी  उचित  प्रबन्ध  है  ।

 जी  ati  यहां  अलग  से  कोई  पार्सल घर  नहीं  लेकिन  मूल्यवान  पार्सले  टिकट

 घर के  पीछे  एक  30  फुट  20  फुट  कमरे  के  अन्दर  रखे  जाते  हैं
 ।

 दूसरी  पासंलें
 प्लेटफार्म

 पर  रखे  जाते  हैं  और  इन  से  यात्रियों  को  कोई  असुविधा  नहीं  होती  क्योंकि  इस  स्टेशन  पर  बहुत

 थोड़ा  पासंग-यातायात  होता है  ।
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 ऊपर  भाग  और  में  दिये  गये  उत्तरों  को  देखते  हुए  सवाल  नहीं  उठता
 ।

 रेलवे  उच्चतर  माध्यम  कभी

 1257.  श्री  केदार  पासवान  :  क्या  रेलवे  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  रेलवे  प्रशासन  ने  पूर्वी  रेलवे  के  लिये  एक  उच्चतर  माध्यमिक  विद्यालय

 खोलने की  स्वीकृत  दी

 क्या  उच्चतर  माध्यमिक  विद्यालय  की  करायें  मिडिल  स्कूल  के  भवन  में  लगती

 क्या  कक्षाओं  के  लिये  कमरों  के  अभाव  के  कारण  कई  विद्यार्थी  शिक्षा से  वंचित

 रह  बाते  ओर

 यदि  तो  भाभा  में  उच्चतर  माध्यमिक  विद्यालय  के  लिये  भवन  कब  बनाया

 जायेगा ?

 रेलवे  मंत्री  खे०  मु०  :  जी  हां  ।

 जी  हां  ।

 (a)  जी  नहीं  ।

 उपयुक्त  के  उत्तर  को  देखते  हुए  सवाल  नहीं  उठता  |

 रेलवे  की  भूमि पर  सार्वजनिक  सभाओं  का  प्रायोजन

 1258.  श्री  केदार  पासवान  :

 भी  मघ  लिमय े:

 कया  रेलवे  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बया  ga  रेलवे  के  wr
 और

 जमालपुर  नगरों  में  पुत्र  अनुमति  लिये  बिना  रेलवे

 भूमि  पर  सावंजनिक  सभा यें  आयोजित  करने  पर  प्रतिबन्ध  है  ;

 (=)  )  क्या  कर्मचारी  संघों/कर्मचारियों  ने  यह  प्रार्थना
 की  है  कि  ऐसा  कठिन  प्रतिबन्ध

 इटा  दिया  जाये  ;  कौर

 यदि  तो  क्या  रेलवे  प्रशासन  का  विचार  रेलवे  की  भूमि  तथा  सार्वजनिक

 स्थानों  पर  तान्तिपू्वक  होने  वाली  सितारों  तथा
 प्रदर्शनों

 के
 आयोजन

 पर  से
 सभी  प्रतिबन्ध

 हटाने का  है  ?

 रेलवे  मंत्री
 चे०

 go
 :

 जी
 हां

 जी  नहीं
 ।

 उपयु  क्त  भाग  के  उत्तर को  देखते  हुए  सवाल  नहीं  उठता  |
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 जन  सम्पर्क  अघिकारी  का  कार्यालय

 1259.  श्री  चिन्तामणि  पारिणग्रहो  :  वया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दक्षिणा-पुर्व  रेलवे  के  जन-सम्पर्क  अधिकारी  के  कार्यालय  में  इस  समय  कितने

 चारी  हैं  और  1966  में  उस  कार्यालय  पर  कितनी  राशि  खर्च  की  गई  तथा  1967  के  लिये

 कितनी  राशि  मंजूर  की  गई  है
 :

 और

 अन्य  जोनल  रेलों  में  जन-सम्यक  अधिकारियों  के  कार्यालयों  पर  कितनी  खर्च

 हुई है  और  वहां  कितने  कर्मचारी  हैं  तथा  दक्षिण-पूवे  रेलवे  के  जन-सम्पर्क  कार्यालय  के  साथ

 इनकी  तुलना  किस  प्रकार  की  जा  सकती  है
 ?

 रेलवे  मंत्री  वे  go  :  राजपत्रित  :  3

 अराजपत्रित  :  85

 1966-67  में  गया  ad  :  3,79,575  रुपये

 1967  से  67  के

 लिए  स्वीकृत  रकम  1,  35,900  रुपये

 सूचना

 मंगायी  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 इटारसी  रेलवे  ee

 1260.  श्री  नीति राज  सिह  चौधरी  :  कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  इटारसी  रेलवे  स्टेशन  पर  तीसरे  दर्जे  के  यात्रियों

 कक्ष  तथा  टिकट  घर  स्टेशन
 की

 मुख्य  इमारत  से  अलग  हैं  और  वे  पुल
 से  सीध  मिले

 हुए  नहीं

 हैं  जिसके  कारण  पुल  तक  पहुंचने  के  लिये  यात्रियों  का  धूप  अथवा  वर्षा  में  से  होकर  जाना

 क्या  यह  सच  है  कि  पार्सल  रखने  के  लिये  कोई  अलग  शेड  नहीं है  ;

 ट  द  &  साग  =
 क्या  प्लेटफार्म  नम्बर  4  ह  al  XN  न  को  मिलाने  वाले  पुल  पर  कोई  शैड  नहीं

 है  ;  और

 यदि  तो  इस  स्टेशन  पर  इन  सुविधाओं  की  व्यवस्था  करने  के
 लिये

 क्या

 वाही की  गई  है  ?

 रेलवे  मंत्री  चे०  go  :  जी  हां  ।  इटारसी  स्टेशन  पर  तीसरे  दर्जे  का

 प्रतीक्षालय  और  टिकट  घर  स्टेशन  की  मुख्य  इमारत  से  विच्छिन्न  हैं  और  ये  दोनों
 gs  एक

 छतदार  रास्ते  द्वारा  ऊपरी  पैदल  पुल  से  सीधे  जुड़े  हुए  हैं
 ।
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 जी  नहीं  ।  पार्सल  रखने के  लिए  एक  अलग दौड  है  ।

 sa |

 द्वीप  प्लेटफार्मो  4  ae 5)
 पर  300  फुट  लम्बी  छत  लगाने  का  काम  जारी

 है
 ।

 ऊपरी  पैदल  पुल  तथा  तीसरे  दर्जे  के  प्रतीक्षालय  और  उपरी  पैदल  पुल के  बीच  के  रास्ते

 पर  छत  डालने  के  काम  जो  अपेक्षाकृत  निम्नतर  प्राथमिकता  का  काम  प्रगामी  वर्षों  में

 करने  के
 शनि

 पर  विचार  किया  जायेगा  ares  sas  लिए  धन  उपलब्ध हो  ।

 Issue  of  Industrial  Licences  in  Bibar

 1261.  Shri  Sidheshwar  Prasad:  Will  the  Minister  of  Industrial  Development  and

 Company  Affairs  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  persons  belonging  to  Bihar  State  who  have  applied  for  indus-

 trial  licences  during  the  period  from  April,  1966  to  March,  1967;  and

 (0)  the  number  of  applications  considered  and  the  nature  of  the  decisions  taken
 thereon  so  far  ?

 The  Minister  of  Industrial  Development
 and

 Company  Affairs  (  Shri  F.  A.  Ahmed  )  ;

 (a)  Thirtyeight  applications  for  grant  of  industrial  licences  in  Bihar  State  were
 received  during  the  period  from  April,  1966  to  March,  1967.  This  number  excludes  one

 application  in  which  the  value  of  fixed  assets,  i.e.  cost  of  land,  buildings  and  machinery,
 was  stated  tobe  1655  than  Rs.  25  lakhs  and  for  which  an  industrial  licence  under  the

 Industries  (Development  and  Regulation)  Act,  1951  is  not  required.

 (b)  Five  applications  have  been  approved,  three  rejected  and  thirty  applications

 are  at  various  stages  of  consideration.

 Trade  with  South  Africa  and  other  Asian  Countries

 1262  Shri  Ramachandra  Veerappa  :  Will  the  Minister  of  Commerce  be  pleased  to

 state

 (a)  whether  India  is  having  trade  relations  with  South  Africa  and  other  Asian

 countries  ;

 (b)  ifso,  the  name  of  the  Asian  countries  with  which  India  is  doing  trade  ona

 comparatively  larger  scale;  and

 (८)  the  commodity  in  which  the  trade  is  done  ?

 The  Minister  of  Commerce  (  Shri  Dinesh  Singh  )  :  (a)  India  has  no  trade  relations

 with  South  Africa,  but  has  trade  relations  with  many  Asian  countries.

 (b)  The  Asian  countries  with  which  India  is  doing  trade  on  a  fairly  large  scale  are

 Afghanistan,  Burma,  Ceylon,  Malaysia  incl.  Singapore,  Iran,  Japan,
 Pakistan,  Saudi

 Arabia,  and  Nepal.
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 o
 (c)  A  statement  of  the  commodities  in  which  the  trade  is  done  is  given  below.

 Statement

 Asian  countries  with  which  {ndia  has  two-way  trade  (imports  plus  exports)  exceeding
 Rs.  10  crores  per  annum,  alongwith  names  of  important  commodities

 4
 Afghanistan
 Imports.  Fruits  and  Vegetables  (almonds  and  rasins  are  important  compo-

 nents)

 Tea,  Cotton  Piecegoods  &  Jute  manufactures Exports

 2.  B

 Imports  Rice  and  lead

 Exports  Coir  yarn  &  manufactures,  jute  manufactur ट av  s,  fish  &  fish  preparation
 base  metals  &  manufactures  thereof.

 Cey

 Imports  Copra,,  Natural  rubber

 Exports  Spieces,  chilly  is  the  main  item,  cotton  twist  &  yarn,  Cotton  piece-

 goods,  fruits  &  Vegetables,  fish  &  fish
 preparations.

 Metals  &

 metal  Machinery  and  transport  equipment  and
 Cinematographic  films  exposed

 Ma Aalaysia.  (incl.  Singapore  which  has  since  seceded)

 Imports.  Natural  rubber  and
 gums,  copra,  Tin,  Palm  oi}.

 E  xports.  Cotton  piecegoads,  Sugar,  Onions,  Jute  bags,  Machinery  and  Trans

 port  equipment.

 5.  Tran

 Imports.  Fruitand  Vegetables  (almonds  is  the  main  item Mh)  petroleum  and

 petroleum  products

 Exports  Tea,  Jute  cloth,  Machinery  and  Transport  Equipment,  Base  metals
 and  manufactures

 6.  Japan.

 Imports  Chemical  elements  and  compounds,  Fertilizer  manufactures,  Iron
 and  Stee],  Metal  manufactures,  Machinery  of  which  machinery  other
 than  electric  is  the  mainitem.  Transport  equipment,  Professionat
 scientific  and  controlling  instruments  etc

 xports  Animal  Casing,  011  cakes,  Cotton  raw,  Mica,  Iron,  Iron  and  Steel

 Scrap,  Manganese  Ore,  Leather

 Pakistan

 Exports.  Coal  and  Coke,  Base  metals  and  manufactures,  Machinery  800

 transport  equipment

 Imports  Jute  raw

 8.  Saudi  Arabia

 Imports.  Petroleum  Crude  and  partially  refined

 Exports.  Spices,  Cotton  Pieces  goods
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 9.  Nepal

 Imports  Jute  raw,  jute  manulictures,  oil  cakes,  Ghee,  Rice

 Export  Sugar  and  preparations  Tea,  Tobacco,  Petroleum  products,  Cotton
 tabrics,  Machinery  other  than  electric

 State  Trading  Corporation

 1263.  Shri  Ramachandra  Veergppa  Will  the  Minister  of  Commerce  be  pleased  to

 state

 (a)  the  oumber  of  commodities  which  have  been  brought  within  the  purview  of  the

 State  Trading  Corporation  since  its  inception;  and

 (b)  the  details  thereof  ?

 The  ‘Minister  of  Commerce  (Shri  Dinesh  Singh)  (a)  and  (b)  Two  statements

 showing  the  items  handled  by  the  State  Trading  Corporation  for  export/import  since  its

 inception  are  placed  on  the  Table  of  the  House  (Placed  in  Library,  see  No.  LT-507/67)

 नेपा  श्रसबारी  कागज  बनाने  का  कारखाना

 1264  थी  वबाबराव  पटेल  an  प्रौद्योगिक  विकास  तथा  समवाय  मंत्री  यह  बताने की

 कृपाध्करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  मध्य  प्रदेश  में
 '
 नेपा  अखबारी  कागज

 बनाने  के  कारखाने  में  उत्पादन  को  दुगुना  करने  के  लिये  कोई  रूप  tar  तैयार  की  है

 यदि  तो  उसका  ara  क्या  है  तथा  सरकार का  किस  :  प्रकार इसको  कार्यरूप

 देने  का  विचार है

 क्या  वहां  बनने  वाले  अखबारी  कागज की  किस्म  को  सुधारने  कोई  विचार

 और

 तो  इस  सम्बन्ध  में  क्यां  कार्यवाही  करने  का  विचार  है
 ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय काय  मंत्री  (  थी  फखरुद्दीन  अहमद  )  और

 :  नेपा  अखबारी  कागज  बनाने  के  कारखानें कां  विस्तार  कार्यक्रम  sear  की  अवस्था को  पार

 कर  गया  है  और  उसे  वास्तव  में  अमल
 में

 लाया  का  रहा  है
 ।

 इस  कार्यक्रम
 में

 चतुर्थ  पंचवर्षीय

 योजना  काल  की  समाप्ति से  पहले  प्रति  वह  30,000  से  75,000  मीट्रिक  टन  तक

 उत्पादन  क्षमता  बढ़ाने  का  विचार  है
 ।

 इस  पर  कुल  11.32  करोड़  रुपये  का  पु  जीगत  व्यय  होगा

 करोड़  रुपये  की  विदेशी  मुद्रा  भी  सम्मिलित  है  ।  विभागਂ  और

 विभाग की  मशीनों  के
 लिए  आदेश  दिये  जा  चुके  हैं  और

 विभाग  के  मशीनों

 का  आना  प्रारम्भ भी  हो  गया  लुगदी  तैयार  करने  वाले  विभाग  की  मशीनों  के  लिए

 1968  तक  चाल हो art  शीघ्र  ही  दिए  जायेंगे  आशा है  कि  कागज  विभाग  मई

 जायेगा ।

 से  :  नेपा  मिल्स  द्वारा  बनाये  जाने  वाले  अखबारी  कागज  की  किस्म  में  सुधार

 हुआ  है  और  इस  संबंध  में  हाल  के  पिछले  कुछ  समय  में  उपभोक्ताओं  ने  कोई  भी  शिकायत  नहीं

 की  है  ।
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 1265.  थी  बाबूराव  पटेल  :  कया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  fe  मध्य  प्रदेश  में  पर्याप्त  मात्रा  में  रुई
 न

 मिलने  के  कारण  अनेक

 कपड़ा  मिलों  के  बन्द  होने  का  खतरा  हो  गया

 क्या  राज्य  सरकार  ने  अथवा  इन  मिलों  के
 प्रबन्धकों

 ने  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय

 सरक।र  को  पत्र  लिखा

 क्या  कुछ  जिलों  को  धन  की  कमी  के  कारण भी  कठिनाई  हो  रही

 यदि  तो  क्या  उन्होंने  सरकार  से  कोई  वित्तीय  सहायता  मांगी  और

 (=)  मध्य  प्रदेश में  कपड़ा  उद्योग  को  इस  कठिनाई  से  उबारने  के  लिए  सरकार का  क्या

 काय  वाही  करने  का  विचार  है  ?

 वाणिज्य  मन्त्री  दिनेश  :
 तथा  (@)  :  जी  नहीं

 ।

 कुछ  मिलों के  आर्थिक  कठिनाइयों में  होने  की  सूचना  मिली है

 sit
 झ् he) (  )  जब  भी  किसी  सुती  कपड़ा  मिल  को  आर्थिक  सहायता  देने  के  लिये  प्रार्थना  आती

 है  तो  मामले  पर  उसके  गुणावगुण  के  आधार  पर  विचार  किया  जाता है  और  ऐसा  करते

 समय  यह  देखा  जाता  है  कि  मिल  आर्थिक  हट्टी  से  चलने  योग्य  है  या  नहीं और  उसकी  वित्तीय

 स्थिति  कैसी  है
 ।

 तिरुनेलवेली  कौर  त्रिवेन्द्रम  के  बीच  रेलवे  लाइन

 1266.  डा०  संतोष  :  कया  रेलवे  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 बरास्ता  नागेरकोइल  और  कन्याकुमारी  तिरुनेलवेली  से  त्रिवेन्दम  तक  प्रस्तावित

 नई  रेलवे  लाइन  का  काय  इस
 समय

 किस  अवस्था  में
 और

 क्या
 यह  योजना  चौथी  पंचवर्षीय  योजना में

 शामिल  की
 गई  है

 ?

 रेलवे  मन्त्री  चे०  मु०  :
 और  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में

 नयी  रेलवे  लाइनों  के  निर्माण  से  सम्बन्धित  प्रस्तावों  के  सम्बन्ध  में  अभी  अंतिम  facia  नहीं

 किया  गया  है  |  इस  लाइन  का  इ  जीनिर्यारिंग  और  यातायात  ate  किया  गया  है  भर  aa-

 क्षण  रिपोर्ट  पर  अभी  विचार  किया  जा  रहा

 लौह  भ्रामक
 का  निर्यात

 1267.  श्री  डी०  एन०  देव
 :

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भेजा  गया  और
 कया

 लौह
 अयस्क

 की
 बिक्री

 बढ़ाने
 के
 सिलसिले

 में  किसी  दल  को  पूर्वी  यूरोप
 में

 यदि  तो  दल  को  कितने  ठेके  मिले  हैं  ?
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 i  एएएਂ

 वाणिज्य  मन्त्री  दीनता  at

 पोल  जमन  जनवादी  गराराज्य  तथा  जिनका  दल  मै

 दौरा  के  साथ  दल  ने  15  लाख  म०  टन  लौह  अयस्क  के  निशांत  के  लिये  बिक्री  करार

 किये  ।  यह  रूमानिया तथा  युगोस्लाविया से  8  लाख  मे०  टन  लौह  अयस्क के  लिये  पहले  ही

 किये  गये  करारों  को  अलावा  है  ।

 जसप

 एण्ड

 कम्पनी  कलकत्ता

 1268,  काशीनाथ  ats  :  क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय  कार्य  मंत्री  यह

 नि  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  जसप  एण्ड  कम्पनी  लि०  कड़कता  पर  नियंत्रण  बढा  दिया
 >
 29  बौर

 यदि  तो
 किस

 स्थिति  में  ऐसा  किया  गया  है  ?

 भौद्योगिक  विकास  तथा  समवाय  कार्य  स्त्री  फखदद्दीत  चली  :
 जी

 ait  उद्योग  तथा  1951  के  आधीन  tag  एण्ड

 कलकत्ता  के  प्रबन्ध  पर  नियन्त्रण  की  अवधि  15  1967  से  एक  और  वर्ष  के  लिए  बढ़ा  दी

 गई  है  ।

 नियन्त्रण में  यह  वृद्धि  लोक  हित  की  दृष्टि  से  आवश्यक  गई  थी  ।

 फरीदाबाद  की  फर्म  के  लिए  भ्रम रोकी  war

 1269.  श्री  काशीनाथ  पाण्डेय  :  कया  श्रौद्योगिक  विकास  तथा  समवाय  काय  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अमरीकी  सरकार  ने  16  1967  को  फरीदाबाद की  एक  फर्म  को  1.64

 करोड  रुपये  का  ऋण  दिया  और

 यदि  तो  यह  ऋण  किस  seem  से  तथा  किस  फर्म  को  दिया  गया है  ?

 रोबोटिक  विकास  तथा  समवाय  कार्य  मन्त्री  फखरुद्दीन  श्रली  और

 अमरीकी  सरकार  ने  अपने  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  अभिकरण  के  माध्यम  से  सरकार से

 आपत्ति  नहींਂ  का  पत्र  प्राप्त  करने  के  पश्चात्  नई  दिल्‍ली  की  मेस  ग्लोब  युनाइटेड  इंजीनियरिंग

 एण्ड  फाऊण्ड्री  कम्पनी  लिमिटेड  को  उनके  फरीदाबाद  में  रोल्स  परियोजना  के  लिए  देश  में  ही

 उपलब्ध  मशीनों  इत्यादि के  खरीदने के  लिए  164  लाख  रुपये का  ga  नगण  देना  स्वीकार

 कर  लिया  है  ।  यह  समझौता  15  1967  को  था  ।

 Manufacture  of  Paper  and  Pulp

 1270.  Shri  Valmiki  Choudhary
 Shri  Kashi  Nath  Pandey

 Will  the  Minister  of  Industrial  Development  and  Company  Affairs  be  pleased  to
 state

 (a)  whether  Government  are  considering  any  proposal,  submitted  by  a  British
 Indi

 firm,  for  manufacturing  paper  and  pulp  io  india,  and
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 i  i

 (b)  if  so,  the  details  of  the  programme  submitted  by  the  said  firm  ?

 The  Minister  of  Industrial  Development  and  Company  Affairs  (Shri F.  A.  Anmed)  :

 (18)  There  is  no  such  proposal  from  any  British  firm.  However,  the  attention  of

 Government  has  been  drawn  to  a  new  process  for  making  pulp  and  paper  developed  by
 a  company  in  Mexico,  and  arrangements  have  been  made  by  Government  for  the  prepa-
 ration  of  a  Project  Report  for  the  establishment  of  a  paper  newsprint  Mill  in  the  U.  P

 Bihar  area  with  a  British  firm,  who  have  been  appointed  engineers  by  the  Mexican

 company

 (b)  The  Report  referred  to  above  is  still  awaited

 अपरोक्षता तथा  रूस  के  साथ  व्यापार

 1271.  थी  दि०  ब्र ०  का  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कि  aaa

 और  रूस  को  किन-किन  वस्तुओं  का  निर्यात  fear  जाता  है  तथा  वहां  से  आयात  किया

 जाता है  ?

 वाणिज्य  मन्त्री  दिनेश  :  एक  विवरण  संलग्न  है
 ।

 में  रखा  गया

 देखिये  संख्या  एल०  eto  508/67

 ठेकेदार  के  नियन्त्रशाघीन  हाल्ट  स्टेशन  को  अलग  स्टेशन  बनाना

 1272.  श्री  शि०  च०  भा  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  ठेकेदार  के  नियंत्रणाधीन  हाल्ट  स्टेशन  को  फ्लैग  स्टेशन
 बनाने  के  लिये  कुछ

 fea
 PI  पह  ठेके  वल  क  स

 यदि  तो  वे  बातें  कया  और

 कोई  हाल्ट  स्टेशन  बनाने  के  लिये  क्या-क्या  बातें  आवश्यक  होती  हैं
 ?

 रेलवे  सन्नी  चे०  मू
 ०  पूनिया )  )  ax  हाल्ट  स्टेशन को  मंडी  स्टेशन

 बदलने  के  बारे  में  विचार  करते  समय  बदलाव  पर  आने  वाली  अतिरिक्त  परिचालन

 सम्बन्धी  अतिरिक्त  व्यय  और  प्रत्याशित  अतिरिक्त  राजस्व  के  आधार  पर  इस  काम  के  वित्तीय

 कविताओं  का  पता  लगाना  अपेक्षित  होता  है  ।  जहां  हाल्ट  स्टेशन  को  मंडी  स्टेशन  में  बदलने

 वित्तीय  हट्टी  से  औचित्यपूर्ण न  लेकिन  यात्री  सुविधा  की  ets  से  ऐसा  करना  आवश्यक  हो

 वहां  उस  मामले  में  क्षेत्रीय रेल  उपयोगकर्ता  coat  समिति  यी  सलाह  से  विचार  किया

 जाता  है  ।

 रेल-प्रशासनों  को  यह  हिदायत  है  कि  जहां  किसी  हाल्ट  स्टेशन  को  बने  10  ay  से  अधिक

 समय  हो  गया  हो  और  जहां  पर्याप्त  यात्री  यातायात  होता  वहां  हाल्ट  स्टेशन  को  भ्ध्डी  स्टेशन

 में  बदलने  की  वांछनीयता  पर  विचार  किया  जाय  ।

 जहां  विभाग  द्वारा  परिचालित  रेलवे  स्टेशन  खोलने  का  औचित्य  न  हां  उस

 क्षेत्र  की  जनता  को  यात्रा  की  सुविधा  देने के  उद्देश्य  से  विकल्प  रूप  में  ठेकेदारों  द्वारा  प  चालित

 हाल्ट  स्टेशन  खोलने  के  बारे  में  विचार  किया  जाता  >
 glee  स्टेशन  खोलते  समय  के
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 वित्तीय  aa  में  उपलब्ध  परिवहन  की  साथ  के  स्टेशनों  से  प्रस्तावित  हाल्ट  कौ

 दूरी  अदि  बातों  का  ध्यान  रखा  जाता  है  ।

 उड़ीसा में  रेलवे  लाइनें

 1273.  थी  चिन्तामणि  पारिप्रही  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  सरकार  ने  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  प्राथमिकता  क्रमानुसार  रेलवे

 निर्माण  कार्यक्रम  में  सम्मिलित  की  जाने  के  लिये  किन  किन  रेलवे  लाइनों  के  निर्माण  थ

 को  सिफारिश की

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  में  उड़ीसा  में  कौन  कौन  सी  रेलवे  लाइनों  का

 निर्माता कार्य  आरम्भ  करने का  विचार  और

 क्या  पुरी  से  alas  तक  रेलवे  लाइन  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 रेलवे  मंत्री  (
 री  ये०  मु०  :  चोथी  पंचवर्षीय  योजना  में  उड़ीसा  सरकार

 ने  निम्नलिखित  नयी  रेलवे  लाइनें  बनाने  की  सिफारिश  की  है  :--

 नयागढ़  होकर  बाँस पानी  से  पारादीप  ।

 तालचेर-विमलगढ़  |

 तालमेल-सम्बलपुर  |

 बारयाबी-कोरिया  वैली-किरीबुरु  ।

 रायगढ़ा-नवरंगपुर-जायपुर-को रूट
 ।

 गोपालपुर-बरहामपुर  ।

 बालीमेला  होकर  दांतेवाड़ा  से  सुकमा  या  गुप्तेश्वर  होकर  जायपुर  से  बालीमेला  |

 चोथी  पंचवर्षीय  योजना  में  जो  नयी  लाइनें  बनायी  जानी  हैं  उनके  बारे  में  अभी

 बरसीम  निराले  नहीं  किया  गया  है  ।

 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  रेलवे  बोर्ड  के  विचाराधीन  नहीं है

 हिन्दुस्तान  मशीन  टूल्स  कम्पनी  के  कारखाने

 1275.  श्री  aqua  पटेल
 :

 क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय  कार्य  मंत्री  यट

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (&)  क्या  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  में  मध्य  प्रदेश  और  उत्तर  देश  में  हिन्दुस्तान

 मशीन  टूल्स  कम्पनी  के  कारखानों  की  स्थापना  के  लिए  स्थान
 चुनने

 के  बारे  में  कोई  नि्ंय:कर्‌

 लिया  गया  भोर

 इन  दोनों  सरकारों  ने  इन  कारखानों के
 लिये  किन  किन  स्थानों का  सुभाव

 दिया है  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय  कार्य  मंत्री  फखरुद्दीन  करली  :  जौ

 सहीं |
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 योजनाओं को  अन्तिम  रूप  देते  समय
 कारखानों

 के  स्थान  के  बारे में  राज्य  सरकारों

 से  परिषदों  क्रिया  जाएगा  |

 राष्ट्रीय  कोयला  संगठन  कर्मचारी  संघ  का  ज्ञापन

 1276.  थ्री  प्र०  Fo  घोष  :  क्या  खान  तथा  धात  मत्री  ag  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  कोयला  संगठन  कमंचारी  रांची  ने  एक  ज्ञापन  प्रस्तुत  किया  है

 जिसमें  राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम  के  कार्य  के  विभिन्न  पहलू  और  कर्मचारियों  की  मांगें

 दर्शाई गई  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 खान
 तथा  घात  मंत्रालय के  राज्य  मंत्री  (  श्री  प्र०  Wo  :

 महोदय  |

 इस  अवस्था में  सरकार  द्वारा  कोई  कायंवाही  आवश्यक  नहीं  है  क्योंकि  ये  मामले

 राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम  जैसी  स्वायत्त  निगमों  के  सी  मान्तरगंत  हैं  ।  स्थापित  केन्द्रिय  श्रम

 प्रबन्ध की  सहायता  से  निगम  इस  मामले में  कर्मचारियों के  संघ  से  रांची में  बात  चीत  कर

 रही  है  ।

 Asian  Institute  of  Economic  Development  and  Planning

 277.  Shri  Sidheshwar  Prasad  :  Will  the  Minister  of  Commerce  be  pleased  to

 state

 (a)  whether  it  isafact  that  Pakistan  objected  to  the  proposal  of  extending  the

 term  of  the  Asian  Institute  of  Economic  Development  and  planning  in  the  meeting  of

 ECAFE  held  recently  at  Tokyo;

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor;  ‘and

 the  decision  taken  in  the  matter  ? (c)

 The  Minister  of  Commerce  (Shri  Dinesh  Singh)  ;  (a)  No,  Sir.

 (b)  Does  not  arise.

 (c)  A  Resolution  adopted  unanimously  at  the  23rd  Annual  Session  of  ECAFE  at

 Tokyo  noted  the  continuing  need  of  the  Asian  countries  for  the  types  of  training  provi-

 ded  by  the  Institute,  and  recommended  that  the  cash  contribution  to  be  pledged  by  the

 Governments  for  the  next  five-year  period  (1969-1973)  for  running  the  Institute  should  be

 greater  than,  and  in  no  case  less  than,  the  total  amounts  pledged  by  them  during  the  first

 five  years  period  (1964-1968)  so  as  to  allow  for  anormal  increase  incosts,  and  decided

 that  the  performance  and  achievements  of  the  Institute  be  continued  to  be  reviewed

 periodically  and  annual  reports  placed  before  the  Annual  ECAFE  Sessions  to  enable  the
 Commission  to  consider  at  its  28th  Session  in  1972  the  question  of  giving  the  Institute  a

 permanent  status.

 आयात  लाइसेसों  का  दिया
 जाना

 1278.  शी  श्रब्दुलगनी  दार  :  कया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 है
 कि  बिना  स्वीकृति  प्रमाण  पत  आयात  लाइसंस  दिये  नाते

 ह

 यदि
 तो  1  1962

 से  31  1967 तक  इन  प्रमाणपत्रों के  बिना
 कितने  आयात  लाइसेंस  दिये  और

 क्या  सरकार  ने  इसके  लिए  किसी  को  उत्तरदायी  ठहराया  है  और  यदि  तो  किन

 को  उत्तरदायी  मिका  गया  है
 तथा

 उनके  विरुद्ध  कया  कार्यवाही की  गई  है
 ?

 वाणिज्य  मन्त्री  दिनेश
 भूतपूर्व  निर्यात  संवर्धन  योजनाओं  के

 अंतगर्त  आयात  लाइसेंस  ऐसे  बंक  प्रमाण  पत्र  प्रस्तुत  करने  पर  ही  दिए  जाते  थे  जिनमें  विदेशी

 मुद्रा की  वसूली का  उल्लेख  हो  ।
 चू  कि  आयात  लाइसेंस  इसी  दत  पर  दिए  जाते थे  कि  विदेशी

 मुद्रा  वसूल  कर
 ली  गई

 जिसमें  स्वभावतः  कुछ  समय  लगता  निर्यात  प्रयास  व्यय

 सिद्ध  हो  रहे  थे  ।  इसलिये  1962  में  एक  निर्णय  किया  गया  कि  पंजीकृत  निर्यातक  निम्मलिखित

 दस्तावेजों  का  प्रस्तुत  करने  पर  आयात  लाइसेंस  के  हकदार  हो  सकते  हैं

 (1)  निर्यात  ऋण  तथा  गारन्टी  निगम  से  इस  आशय  का  एक  प्रमाण  पत्र  कि  a

 उनकी  पालिसी  के  अंतगर्त  हुए  हैं  और  माल  खरीददार  को  सुपुर्दे  हो  चुका  है

 गौर  स्वीकृत हो  चुका  है
 अथवा

 (2)  महीने के  अन्दर  इस  भाग्य
 का  एक  बैंक  प्रमाण  पत्र  प्रस्तुत  करने  का  वचन

 कि
 उन

 निर्यातों  के  सम्बन्ध  में  विदेशी  मुद्रा  की  वसूली  हो  चुकी  है  जिनके  आघार
 पर  आयात  लाइसेंस  मांगा  गया  है  ।

 6
 महीने  के  अन्दर  बेक  अमार  पत्र  प्रस्तुत  करने  के  बचन  पर  लाइसेंस  की  हकदार  की

 सुविधा बाद  में  !  जुलाई  1965 से  समाप्त  कर  दी  गई  |

 6  जून  1966  को  रुपये  के  अवमूल्यन  के  पश्चात  निर्यात  संवर्धन  योजनाएं  समाप्त  कर

 दी  गईं  ।  6  1966  को  या  उसके  बाद  किए  गए  निर्यातों  पर  ga:  मरण  लाइसेंस  देने

 की  एक  नई  नीति  प्रारम्भ  की  गई  ।  इस  नीति  के  अंतगर्त  बंक  प्रमाण  पत्र  प्रस्तुत  करने  को

 भायात  लाइसेंस  देने  के  साथ  परस्पर  सम्बद्ध  नहीं  रखा  गया  है  क्योंकि  पुन:ःभरण  लाइसेंस  ऐसे

 दस्तावेजी  साक्ष्य  के  आधार  पर  दिए  जाते  हैं  जिसमें  वास्तविक  निर्यात  का  उल्लेख  हो  ।

 जहां  तक  1  1962 से  31  1967  तक  बेक  प्रभारी  पत्रों  के  बिना

 दिए  गए  ag  वार  आयात  लाइसेंसों की  संख्या  का  sea  निर्यातकों के  विभिन्न  वर्गों  के

 arent जिन्हें  बंकर  के  प्रमाण  पत्र  या
 किसी

 अन्य  आधार  पर  लाइसेंस दिए
 आंकड़े

 नहीं रखे  जाते  ।

 चूकि  de  प्रमाण  पत्र  के  बिना  आयात  लाइसेंस  सरकारी  नीति के  अनुसार ही

 दिए गए  हैं  उनके  जारी  करने के  उत्तरदायित्व  नियत  किए  जाने का  प्रदान  ही  नहीं

 उठता ।  उन  निर्यातकों  के  जो  अपनी  बवचनवद्धता  में  उल्लिखित  अवधि  के  अन्तर्गत

 निर्यात  आय  दिखाने  में  असफल  दण्डात्मक  कार्यवाही  की  गई  है  ।

 महाराष्ट्र  में  एल्यूमिनियम  का  कारखाना

 1279  श्री ag  लिमये  डा०  राममनोहर  लोहिया

 श्री  स०  Alo  बरसों  थी  जाज  फरनेन्डीज :

 कया  खान  तथा  घात  मंत्री  7  1967 के  ग्र तारांकित  wa  संख्या  751

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
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 महा  राष्ट्र
 में  एल्यूमिनियम  का  कारखाना  लगाने  के  बारे  में  पश्चिम

 बेमानी  के  सलाहकारों  के  विशेषज्ञ  दल  द्वारा  प्रस्तुत  परियोजना  सम्बन्धी  प्रतिवेदन  पर  विचार

 कर  लिया गया  और

 यदि  तो  इसका  क्या  परिणाम  निकला है  ?

 खान
 तथा  at  मंत्री  चना  :  गौर  जैसा  कि  7

 1967  कौ  अतारांकित  घ्नदत  संख्या  751  के  उत्तर  में  बताया  गयो  पश्चिमी  जमाने

 के  परामर्शदाता  मैसर्स  वैरीनिगटे  एल्यूमिनियम  वर्क  द्वारा  तैयार  किए  हुए  लागत  के  अनुमान

 ऊचे  स्तर  के  प्रतीत  हुये  और  तदनुसार  उनको  लागत  घटाने  सम्भावनाओं को  खोजने के

 लिए  और  cate  की  क्षमता  के  बारे  में  कुछ  निर्धारकों  को  स्पष्ट  करने  के  लिए  कहा  गया  ।

 लागत  के  अनुमानों  को  नीचे  लानें  के  सदस्य  से  परामशंदाताओं  द्वारा  दिये  गए  स्पष्टीकरण ों  की

 रोशनी  में  परियोजना  रिपोर्ट  का  अब  और  आगे  परीक्षण  किया जा  रहा  है

 टु  कारों का  निर्माता

 1260*  श्री  मणी भाई  जे  ०पटेल  :  श्री  रामचन्द्र उलाका  :

 थी  हुकम  चन्द  कछवाय :  श्री  कुलेश्वर मीना  :

 श्री  जगन्नाथ  जोशी  :
 श्री  हीरजी ATE  :

 att  रामसिंह  श्रायरवाल  :  श्री  ख०  प्रधानी  :

 श्री  राम  किसान  गुप्त
 :

 श्री  यशवंत सिंह  कुशवाह  :

 श्री  नीतिराज  सिह  चौधरी  :
 श्री  नाथूराम  भ्रहिरवार

 :

 क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय  कार्य  मंत्री  31  1967  के  तारांकित  प्रदान

 संख्या  177  के  उत्तर  के
 सम्बन्ध  में  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :  क्या  चेकोस्लोवाकिया

 के  सहयोग  से  भारत  में  ट्रैक्टर  बनाने  की  परियोजना  के  बारे  में  विस्तृत  प्रतिवेदन  पर  इस  बीच

 विचार  किया  जा  चुका  है  ;

 यदि  तो  इंस  प्रतिवेदन  की  मुख्य  बातें  कया  हैं  ;  और

 इस  सम्बन्ध में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  सर्विस  जज काय  स्त्री  फखरूदीन  चली  :  से

 :  सरकारी  क्षेत्रों  में  ट्र कारों  तथा  खेती  के  औजारों  का  निर्माण  करने  के  लिए  प्रस्तावित

 सयंत्र  के  बारे  में  चेकोस्लोवाकिया  के  मैसर्स  मोटो कोव  से  विस्तृत  परियोजना  प्रतिवेदन  का  प्रथम

 माम 22  1967  को  प्राप्त  हो  गया  है  और  उसकी  जांच  की  जा  रही  है  ।

 हैवी  इंजीनियरिंग  कामों  रांची  में

 बेकार पड़ी  वस्तुए

 1281.  sit  प्०  कु०  घोष  :  क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  anata  थ  मंत्री  ag  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :
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 इंजीनियरिंग  रांची  के  स्टोर  में  कुल  कितने  मूल्य की  वस्तुए  बेकार

 पड़  हुई
 ये  वस्तुएं  कितने  समय

 से  बेकार पड़ी  हुई  हैं

 इन  वस्तुओं
 का

 किस  कायें  के  लिये  प्रयोग  किया  जाना  अपेक्षित  और

 एसी  वस्तुओं  पर  कितनी  विदेशी  मुद्रा  खां  हुई  थी
 ?

 श्रौद्योगि  विकास  तथा  समवाय  कार्य  मन्त्री  लयहीन  sel

 को  94.66  लाख  रुपये

 27.91  लाख  द्० wag से  afar

 दो  वर्ष  से  अधिक  39.75  लाख रु०

 तीन  वर्ष  से  अधिक  27.00  लाख  रु०

 कुछ  की  आवश्यकता  निर्माण  कार्यों  के  लिए  तथा  कुछ  उत्पादन करने  के  लिए

 कच्चे  माल  के  रूप  में  इस्तेमाल  करने  के  लिए  थी  ।

 4.35  लाख  रु०  ।

 हैलो  इ  जोनियरिंग कामों  रांची हारा  बोकारों

 स्टॉल  लिमिटेड  को  मशीनों  को  सप्लाई

 1282.  श्री  प्र०  कु०  घोष  क्या  औद्योगिक विकास  तथा  समवाय  era  मंत्री यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  हैवी  इंजीनियरिंग  रांची ने  बोकारो  स्टील  fo  को  कुछ  मशीनें

 तथा  ढांचे  सप्लाई  करना  स्वीकार  कर  लिया  है

 यदि  तो  sare  क्या  है  तथा  ठेका  कुल  कितने  मूल्य  का  और

 हैवी  इंजीनियरिंग  कार्पोरेशन  इन  क्र या देशों  के  अनुसार  कब  मल  सप्लाई  करेगा  ?

 प्रौद्योगिक  विकास  तथा  समवाय  कायें  मंत्री  फवरुहोन  चली  |

 at

 हैवी  इंजीनियरिंग  कार्पोरेशन  80,000  ao  टन  मशीनी  उपकरणों  की  विभिन्न

 बस्तियों तथा  30,000  मी०  टन  ढांचों  का  सिरसा  करेगा  ।  फिर  भी  सम्पूर्णा  परिमाण के  लिए

 औपचारिक  आदेश  अभी  तक  नहीं  दिये  गये  हैं  ।  इस  अवस्था
 में  इनका  कुल  मूल्य  बता

 सकना

 सम्भव नहीं  है  ।

 1967-68  से  1970-71  तक ।

 हेवी  इंजीनिर्यारंग  कापो  राची  द्वारा  मिलाई

 इस्पात  कारखाने  को  माल  की  सप्लाई

 1283.  थी  प्र०  घोष  :  औद्योगिक विकास  तथा  समवाय  कार्य  मंत्री  यह  बताने

 कृपा करेंगे  कि

 क्या  हैवी  इंजीनियरिंग  कार्पोरेशन  रांची ने  मिलाई  इस्पात  कारखाने

 को  इंजीनियरी
 का  कुछ  माल  सप्लाई

 किया
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 यदि  तो  कुल  कितने  मूल्य  का  माल  सप्लाई  किया  गया  और

 क्या  मिलाई  इस्पात  कारखाने  ने  यह  माल  स्वीकार  कर  लिया  है  कौर  क्या  वह

 हैवी  इंजी  निर्धारित  कार्पोरेशन  को  माल  के  लिये  ate  व्यादेश  दे  रहा  है  ?

 औद्योगिक  विकास  समवाय  कार्य  मन्त्री  फखरुद्दीन  चली  :

 at

 और  (a):  जानकारी  एकत्रित  की जा  रही है  और  सभा  पटल  पर  रख दी

 जायेगी  ।

 गर-स्नातक
 राजपत्रित  रेलवे

 अधिक
 री

 1284.  aft  इन्द्रजीत  गुप्त  :  कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :-

 क्या  उनके  मंत्रालय  के  कुछ  गे  र-स्नातक  राजपत्रित  अधिकारियों  का  सेवा-काल

 58  वर्ष  की  आयु  से  आगे  बढ़ाने  कय  प्र इन विचाराधीन  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  तथा  क्या  इसके  लिए  संघ  लोक  सेवा  आयोग  की

 स्वीकृति  ली  जायेगी  ?

 रेलवे  मंत्री  Ao  सेवा-काल  में  वृद्धि  सार्वजनिक  हित  में  की

 जाती  है  ।  इसके  लिये  सम्बन्धित  अधिकारी  की  शैक्षणिक  योग्यता  का  ध्यान  नहीं  रखा  जाता  |

 लेकिन  इस  समय  ऐसा  कोई  मामला  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 '
 भिखारियों  के  सेवा-काल  में  वृद्धि  के  सम्बन्ध  में  लोक  सेवा  आयोग  से  परामर्श

 करना  जरूरी  नहीं  है  ।

 (  लोकतन्त्रीय  गराराज्य  )  साथ  व्यापार

 1285.  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सच  है  कि  वियतनाम  के  साथ  इस  समय

 भारत  के
 कोई  व्यापार  सम्बन्ध  नहीं

 और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 बारिणज्य  मन्त्री  दिनेश  22  1956  को  दोनों  सरकारों

 के  मध्य  हुए  पत्र-विनिमय  के  अनुसार  भारत  तथा  वियतनाम  के  लोकतन्त्रीय  गणराज्य  के  बीच

 एक  व्यापार करार  विद्यमान  जिसकी  अवधि  समय  समय  पर  बढ़ाई  जाती  है  एवं  as

 22  1968 तक  चालू  रहेगा  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 टुक  चालकों  तथा  रेलवे  में  प्रतियोगिता

 1286.  श्री  इद्जीत  गुप्त
 :  कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  far:—

 क्या  गेर-सरकारी  करके  चालकों  तथा  रेलवे  के  बीच  माल  लाने  ले  जाने  के  लिए

 प्रतियोगिता  कम  करने  के  लिए  संयुक्त  रूप  से  प्रतिबन्धित  निगम  स्थापित  करने  के  लिए  कोई

 प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या है  ?

 रेलवे  मंत्री  थो०  मु०  :  जी  नहीं  ।

 ser  ही  नहीं  उठता  ।
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 चावल  को  भूसी  से  तेल  निकालना

 1287.  श्री  श्र०  Fo  गोपालन  :

 श्री  रामभक्त  :

 बया  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :-

 क्या  यह  सच  है  कि  चावल  की  भूसी  में  लगभग  15  प्रतिशत  तेल  होता

 यदि  तो  चावल  की  भूसी  से  तेल  निकालने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई

 और

 1966-67  में  देश  में  चावल  की  भूसी  कितनी  थी  ?

 प्रौद्योगिक  विकास  तथा  समवाय  कायें  मंत्री  (  श्री  फखरुद्दीन  wat  :

 1.  भारत  सरकार  ने  विलायक  निस्सारण  (  सातवें
 एक्सट्रा  टशन  )  उद्योग  को

 लाइस स  देने  के  उपबन्धों  से  मुक्त  कर  दिया  है  जिसमें  चावल  की  yar  से  तेल  निकालना  मी

 सम्मिलित है  ।  इसलिए  उद्यमी  चावल  की  भूसी  से  तेल  निकालने  के  लिए  विलायक  निस्सारण

 संयत्र  स्थापित  करने  के  लिए  स्वतन्त्र  ह ैऔर  इसके  लिए  इन्हें  उद्योग  तथा

 1951  के
 अन्तर्गत

 लाइसेंस  प्रान्त  करने  की  आवश्यकता  नहीं  होती  ।

 2.  बैच  किस्म  तथा  आधुनिक  निरन्तर  विलायक  निस्सारण  दोनों  ही  प्रकार  के  संयंत्रों

 का  देश  में  ही  निर्माण  का  प्रबन्ध  कर  लिया  गया है  ।

 चावल  की  भूसी  के  तेल  पर  कोई  उत्पादन  शुल्क  नहीं  है  ।

 4.  यद्यपि  6-6-1966 से  मूंगफली  के  तेल  से  निकली  खली  पर  निर्यात  शुल्क  लगा

 दिया  गया  है  किन्तु  चावल  की  तेल  निकली  भूसी  को  इससे छूट  दे  दी  गई  है
 ।  यह  चावल की

 भूसी
 से  तेल  निकालने  के  उद्योग  के  विकास  के  लिए  अतिरिक्त  प्रोत्साहन  है  ।

 लगभग  5  लाख  मीट्रिक  टन  भूसी  तेल  निकालने  के  उपलब्ध  होगी  जिसमें

 75000  मी०  टन  प्रति  वर्ष  के  लगभग  तेल  निकल  सकता  है  ।

 आयातित  सोनी  औजार

 1288.  श्री  दौ०  चल  शर्मा  :  क्या  श्रौद्योगिक  विकास  तथा  समवाय  कार्य  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  _

 उद्योग  ने  उन  आयातित  पुर्जों  पर  कुल  कितनी  पू  जी  लगाई  हुई  जिनके  आयात

 पर  विदेशी  मुद्रा  भी  खर्च  हुई  है  और  जो  इस  समय  बेकार  पड़े  हुए  कौर

 यदि  इसका  व्यौरा  क्या  है  तथा  ये  gst  क्यों  बेकार  पड़े  हुए  हैं  ?

 प्रौद्योगिक  विकास  तथा  समवाय  कार्य  मंत्री  (  श्री  फखरुद्दीन  अली  अ्रहमद  )  :

 जानकारी  उप  तय  नहीं  देश  में  आयात  गए  मशीनी  औजारों  में  से  कितने

 औजारों  का  उपयोग  नहीं  हो  रहा  इसका  उपयुक्त  समय  के  अन्दर  पता  लगा  सकना

 व्यावहारिक  नहीं  है  ।

 seq  ही  नहीं  उठता  ।
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 राज्य  व्यापार  निगम  के  लिये  जुते  बनाना

 1289.  श्री०  दी०  चे  शर्मा  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :-

 क्या  आगरा के  जूता  निर्माताओं  ने  राज्य  व्यापार  निगम  के  जिसने  रूस से
 क्र यादे दा  प्राप्त  किया  जूते  बनाने  से  इन्कार  कर  दिया  है  ।

 यदि  तो  इसके  क्या  कालरा  और

 इस  मामले  में  क्या  निर्णय  किया  गया है  ?

 वाणिज्य  मंत्री  दिनेश  :  नहीं  ।

 तथा  set  ही  नहीं  उठते  ।

 Manufacture  of  Compressors

 1290.  Dr.  Ram  Manohar  Lohiaj:
 Shri  Madhu  Limaye  Sbri  M.  Joshi  :
 Shri  Arjun  Singh  Bhadoria  Shri  Rabi  R

 ‘Will  the  Minister  of  Industrial  Development  and  Company  Affairs  be  pleased  to
 gtate  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  there  are  some  factories  in  private  sector  in  India  for
 the  manufacture  of  large  compressors  of  1,000  to  2,000  c.  f.m.  and  these  factories  have
 been  manufacturing  the  compressors;

 (b)  whether  Government  bad  banned  the  manufacture  of  large  compressors  eight
 or  nine  years  ago,  and

 (c)  if  so,  the  reasons  therefor  ?

 The  Minister  of  Industrial  Development  and  ‘Company  Affairs  ;(Shri  A.  Ahmed)  :

 (a)  One  Unit  in  the  private  Sector  is  producing  Compressors  of  1000  0,  m.  in  limited

 quantities.  N

 (b)  The  licensing  of  fresh  capacity  for  the  manufacture  of  compressors  of  sizes

 larger  than  700  c.  f.  m.  in  the  private  sector  has  been  banned  since  January,  1964.

 (c)  The  programme  of  the  public  sector  unit  proposed  to  be  put  up  at  Allahabad

 contemplated  manufacture  of  compressors  of  large  sizes.  In  view  of  this,  it  was  consi-

 dered  that  there  was  no  scope  for  creation  of  further  capacity  for  large  sizes  of  compre-

 ssors  above  700  ८.  f.  m.

 रेलवे  विद्युतीकरण  परियोजनाओं  के  कामना  रो

 1291.  थ्री  स०  मो०  बनी  :

 थ्री  मधु  लिमय े:

 बया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  रेलवे  विद्य/तीकरण  परियोजनाओं  में  कार्य  करने  वाले

 fees  करमचारियों  को  नियमित  करने  का  निराले  fear  गया  है  ।

 यदि  तो  क्या यह  निर्णय उन  लोगों  पर  लागू  किया  जिन्होंने  छः

 मदीने  से  अधिक  की  सेवा  पुरी  कर  ली  और
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 wes

 1889  (ae) )

 \  क्या  उन्हें  केन्द्रीय  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  के  अनुसार  वेतन-क्रम  तथा  हिम्मत

 दिये  जागेंगे  ?

 रेलवे  मन्त्री  चे०  ! : हु  :  नहीं

 (a)  set  हीं  नहीं  उठता
 |

 नहीं  1

 नारियल  जटा  पर  निर्यात  शुल्क

 1292.  शो  विदवस्भरम्‌  :

 थ्री  संगंलायुमाडोम

 बया  बारिश  मंत्री  यह
 बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 1966-67  में  नारियल  जटा  तथा  इससे  बनीं  हुई  वस्तुओं  पर  लिए  निर्वात

 शुल्क  से  केन्द्रीय  सरकार  को  कुल  कितना  राजस्व  प्राप्त

 1967-68  में  saa  शीर्षक  के  अन्तर्गत  कितना  राजस्व  प्राप्त  होते  की

 बना

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  नारियल  जटा  उद्योग  के  विकास  के  लिए  कुल  कितनी

 1966-67  में..ननस्यिल  जटा  उद्योग  पर  कितनी  राशि  व्यय की  ak

 1967-68  के  आय-व्यय  में  इसके  लिए  कितनी  राशि  रखी  गई  ?
 '

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप मन्त्री  सुहास  शफी  :  153.79  लाख  रु०

 175.00  लाख  रु०  |

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  की  रूपरेखा  के  मसौदे  में  कुल  4  करोड़  रु०  का  परिव्यय

 निर्घारित  कियाਂ  गयाਂ

 1966-67  में  निम्न  अनुदान  तथा  ऋणी  स्वीकृत  किये  गये  थे

 age

 कायर  ale  10,40,600  रु०

 राज्य  सरकार  3,29,000  रु०  6,17,000  रु०

 (5)  1967-68  के  लिये  आय-व्ययक  में  नियत  राशियां  निम्न  प्रकार  है  ?

 a
 अनुदान

 कायर  बों  8,20,900  रु०  3,00,000  रु०

 राज्य  सरकार  4,50,000  रु०

 माइनिंग  एण्ड  एलाइड  मशीनरी  कारपोरेशन  दुर्गापुर

 1293.  श्री  चिरेन्द्कुमार  शाह  क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :
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 क्या  माइनिंग  एण्ड  एलाइड  मशीनरी  दुर्गापुर  का  शास्त्री

 नगर  में  भरिया  धनबाद  रोड  पर  एक  प्रदर्शन  कक्ष

 इस  प्रदर्शन कक्ष  के  रख  रखाव  तथा  किराये  पर  प्रति  ad  कितना  ad  होता

 बया  यह  सच  है  कि  यह  प्रदर्शन  कक्ष  जनता  के  लिये  बन्द  रहता  और

 यदि  तो  इस  प्रदान  कक्ष  से  क्या  प्रयोजन  सिद्ध  होता  हैं
 ?

 प्रौद्योगिक  विकास  तथा  समवाय  art  मन्त्री  फखरुद्दीन  wat  :

 हा  |

 5,700  रु०  प्रतिशत  ।

 और  :  धनबाद  में  उसके  बदं-गीत  कोयले  की  पट्टी  में  माइनिंग  तथा

 मदश्दीनरी  कारपोरेशन  के  उत्पादकों  की  बिक्री  बढ़ाने  के  उद  द्य  से  एक  प्रदान  कक्ष  स्थापित

 किया  गया  है  ।  यह  कार्य  दिवसों  को  कार्यालय  के  सामान्य  घण्टों  में  खुला  रहता  है  ।

 बिड़ला  समवाय  समुह  की  लाइसेंसों  का  दिया  जाना

 1294.  श्री  श्रदिचन  :  क्या  श्रौद्योगिक  विकास  तथा  समवाय  कायें  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  में  एक  बडा  उद्योग  समूह  स्थापित  करने  के  जो  टाइटेनियम

 छलांग  और  टाइटेनियम  डरो  पिडेवस  के  निर्माण  के  लिए  चावला  में  पाया  जाने  वाले  इल्मे नाइट

 के  क्षेत्र  पर  अधारित  जिला  समवाय  समूह  को  कोई  लाइसेंस  दिया  गया

 यदि  तो  परियोजना  की  मुख्य  बातें  क्या  और

 इसके  लिये  कितनी  विदेशी  मुद्रा  की  आवश्यकता  है  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय  कार्य  मन्त्री  फखरुद्दीन  at  :

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते
 ।

 Aluminium  Plant  at  Koyana

 1295,  Shri  Mohan  Swarup  :  Shri  Madho  Limaye  :

 Shri  J.  H.  Patel  : Shri  George  Fernandes  :

 Will  the  Minister  of  Steel,  Mines  and  Metals  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  itisa  fact  that  a  decision  was  taken  three  years  ago  to  transfer  the

 aluminium  plant  at  Koyana  run  by  a  private  Company  to  the  Bharat  Aluminium  Com-

 pany  in  the  public  sector;

 (b)  whether  itis  also  afact  that  a  target  wasalso  fixed  for  the  production  of

 50,000  tons  of  aluminium  by  the  said  plant;
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 (c)  if  so,  whether  the  target  was  achieved;  and

 (d)  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 The  Minister  of  Steel,  Mines  and  Metals  (Or.  Channa  Reddy):  (a)  <A  licence  under
 the  Industries  (Development  and  Regulation)  Act,  1951,  was  granted  to  M/s.  Tendulkar
 Industries  (P)  Ltd.,  Bombay,  in  March,  1960,  for  the  establishment  of  a  new  aluminium
 smelter  in  the  Koyna  region  of  Maharashtra  State.  Due  to  financial  and  other  difficulties
 the  licensee  could  not  start  work  on  the  project.  In  vicw  of  the  failure  of  the  licensee,
 the  Govt.  decided  in  1964  to  take  up  the  project  for  implementation  in  the  publlic  sector
 After  ensuring  that  M/s.  Vereinigte  Aluminium  Werke  of  West  Germany  would  provide
 the  necessary  assistance  for  the  project  in  the  public  sector,  the  licence  was  finally
 revoked  on  the  13th  Oct.,  1965  and  in  November,  1965  a  Government  Company,  the

 Bharat  Aluminium  Company,  was  formed  to  execute  the  project.

 (b)  वा  has  been  decided  to  have  a  capacity  of  50,000  tonnes  per  annum  of  alumi-
 nium  metal  for  the  proposed  plant.

 (c)  and  (d)  The  cost  estimates  of  the  project  furnished  by  the  consultants  are  under
 examination  to  determine  the  economics  of  the  project.  A  final  decision  regarding  the

 implementation  of  the  project  will be  taken  shortly  by  Government  in  the  hi  gn chi  t  of  the

 result
 of  this  examination.

 Fire  in  Diesel
 Store

 at  Katni

 1296.  Shri  Mohan  Swarup  :  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :

 Shri  Jagannath  Rao  Joshi  :  Shri  Ram  Singh  Ayarwal  :

 Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  isa  fact  that  a  devastating  fire  had  broken  out  in  a  diesel  store  at

 Katni  (Central  Railway)  on  the  19th  April,  1967  resulting  in  loss  of  property  worth  lakhs

 of  rupees;

 (b)  if  so,  the  details  thereof;  and

 (c)  the  cause  of  the  fire  ?

 The  Minister  of-Railways  (ShriC.  M,  Poonacha):  (a)  Yes.  The  loss  has  been  esti-

 mated  at  Rs.  12  lakhs  approximately.

 (0)  On  19-4-67,  at  about  21-50  hours  a  fire  was  noticed  in  the  boxes  containing

 heavy  spares  of  diesel  locomotives,  lying  on  the  platform  of  New  Katni  Diesel  Loco

 Stores.  These  boxes  being  very  heavy  and  bulky  in  size,  could  not  be  accommodated

 inside  the  godown  which  was  already  full.  The  tire  was  brought  under  control  with  the

 help  of  the  Fire  Fighting  staff  posted  at  diesel  locoshed  assisted  by  diesel  loco  staff.

 The  Fire  Brigade  of  Ordnance  Factory  Katni  also  came  to  assistance  and  the  fire  was

 fully  extinguished  by  00-30  hours  on  20-4-1967.

 (c)  The  administrative  Officers  Committee  of  Enquiry  appointed  in  this  connec-
 tion  could  not  arrive  ata  definite  conclusion  and  the  matter  has  been  referred  to  the

 Police  authorities  for  further  enquiry.

 ऊनी  धागे  का  उत्पादन

 1297.  श्री  रा०  ड्  बिडला  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :
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 सरकार  ऊनी  sees  धागों  तथा  कपड़े  के  उत्पादन  के  लिये  चौथी  योजना  के  लक्ष्य

 किस  प्रकार  प्राप्त  करना  चाहती है

 इस  लक्ष्य को  प्राप्त  करने
 के

 लिये  कच्चे
 माल  का

 आयात  करने
 हेतु  कितनी

 विदेशी  मुद्रा  की  आवश्यकता  होगी

 इस  सम्बन्ध में  area  करने  का
 विचार

 है  कि
 ऊनी  उद्योग  अपनी

 दो

 शिफ्टों  की  क्षमता  के  अनुसार  करने  और

 क्या  सरकार  ने  इडियन  मेरिनो  किस्म  की  भेड़ों  की  नस्ल  का  विकास  करने
 के

 लिये  कोई  कार्यवाही की  है
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मुहम्मद  ast  कुरेशी  )  स्वदेशी  ऊन  के

 उत्पादन  की  मात्रा  और  किस्म  में  सुघार  करने  के  लिये  कृषि  विभाग  द्वारा  जो  कदम  उठाये  गये

 हैं  उनसे  आशा  फेंकी  अच्छी  भारतीय  ऊन॑  का  संभरण  बढ़  और  जहां  तक  आयातित

 कच्ची  ऊन  की  मांग  देवा  विदेशी  सुथरा-सम्बन्धी  कुल  आवश्यकता  को  ध्यान

 में  रखते  हुए  यथासम्भव  विदेशी  मुद्रा  का  आवंटन  किया  जायगा  ।

 स्वदेशी  मानव  निर्मित  रेशों  की  को  ध्यान  में  रखते  दो  पाली  art

 चालन  के  आधार  पर  ऊन
 के

 लिये  प्रति
 न्र  लगभग  22  करोड़  रुपये  की  कुल  विदेशी  मुद्रा  की

 आवश्यकता  होगीं  |

 उद्योग में  कार्य  की  पालियों  की  संख्या  कच्चे  माल  की  उपलब्धि  पर  निरभर है  जो

 स्वयं
 विदेशी  मुद्रा  की  उपलब्धि  पर  निर्भर  उद्योग  के  लिये  यह

 भी  तरीका है  कि  वे  अपनी

 कच्चे  की  आवश्यकता  में  कुछ्  के  मारती  ऊन  का  प्रयोग  कर  सकें  ।

 बढ़िया  ऊन  देने  वाली  उत्तम  भेड़ों  की  नस्ल  तैयार  करने  के  लिये  विदेशी  भेड़ों कौ

 सहायता  से  नस्त  सुघारने  के  प्रयास  लगभग  कुछ  वर्षों  से  जारी  है
 ।

 रास्ते लिया  के  साथ  सहयोग

 1298..  वीरप्पा

 थी  न०  Fo  सांघी

 क्या  विशिष्ट  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  तथा  आस्ट्रेलिया  के  अधिकारियों  द्वारा  किये  गये  तीन

 दिवसीय  संयुक्त  सर्वेक्षण  में  भारतीय  दल  ने  कुछ  सहयोग  कार्यक्रमों  का  सुझाव  दिया  है

 यदि at,  तो  उसका  व्यौरा क्या  और

 आस्ट्रेलिया की  सरकार ने  किन-किन  कार्यक्रमों  पर  विचार  करना  स्वीकार

 किया है
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मुहम्मद  शफी  :
 से

 आस्ट्रो  लिया  के  अधिकारियों  द्वारा arr  कोर्ड DIQ  bs  Be
 Orta

 सवाल  नहीं  नक  oemn  आदाय
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 भारत  तथा  आस्ट्रो  लिया  के  बीच  हुए  परामर्शों  से  है  जोकि  नई  दिल्ल  में  विदेश  मन्त्रालय में

 12  अप्रैल से  14  अगर  ल  तक  हुए  थे  ।  भारत  की  ओर  से  भेड़-पालन  तथा  ऊन  उत्पादन  इत्यादि

 कुछ  योजनाओं  का  सुभाव  दिया  गया
 था  ।  यह  निश्चित  किया  गया  कि  ऐसे  विषयों  पर  विशेष

 योजनाओं  के  ्  में  विचार  किया  जा  सकता  है  ।

 चाय  परिषदें

 1299.  श्री  श्रीवर्द्धन  :  श्री  उमा नाथ  :

 श्री  :  थी  एस्योस  :

 श्रीमती  सुशीला  गोपालन
 :

 श्री  विश्वनाथ मेनन  :

 वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चाय
 की

 मांग  बढ़ाने  के  लिये  सरकार  ने  विभिन्न  देशों  में  कुल  कितनी चाय

 we  स्थापित को

 वे  किन  किन  देशों  में  स्थापित  की  गई  और

 गत  तीन  वर्षों  में  इन  परिषदों  पर  कुल  कितना  धन  व्यय  हुआ
 ?

 वाणिज्य  मन्त्री  face  :  तथा  :  सरकार ने  कोई  चाय  परिषद

 स्थापित नहीं  की  है  ।  निम्नलिखित देशों  में  स्थानीय  चाय  व्यापार  ने  चाय  परिषदें  स्थापित की

 हैं  जिनमें  भारत  तथा  श्रीलंका  की  सरकारों  ने  भाग  लिया

 (1)  ब्रिटेन

 (2)  परिश्रमी  जमनी

 (3)  स०  रा०  अमेरिका

 (4  )  कनाडा

 (5)  भास्कर  लिया

 (6)  न्यूजीलंड

 (7)  फ़ांस

 आयरलैंड
 में

 स्थानीय  चाय  व्यापार ने  एक  चाय  परिषद  स्थापित  कौ  इसमें
 केवल

 भारत  सरकार  ने  भाग  लिया  है  ।

 aq  रुपयों में

 1964-65

 196  5-66  40,17,077.03

 1966-67  58,19,765.75

 योग  1,11,63,1951.54

 प्राथमिकता  प्राप्त  उद्योगों  के  लिये  विदेशी  मुद्रा

 1300 श्री  दामानी :  क्या  औद्योगिक विकास  तथा  समवाय  कायें  मंत्री यह  बताने की
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 eo  a अ  ह

 कृपा  करेंगे  कि  पिछले  तीन  वर्षों  में
 प्राथमिकता

 प्राप्त
 उद्योगों

 को  कितनी  विदेशी  मुद्दा  दी  गई

 तथा  अन्य  उद्योगों  को  दी  गई  विदेशी  मुद्रा  की  तुलना  में  यह  राशि  कितनी  कम  व  अधिक  है  ?

 प्रौद्योगिक  विकास  तथा  समवाय कार्य  मंत्री  फखरुद्दीन  चली  अहमद )  :  बड़े  पैमाने

 पर  उत्पादन  करने  वाले  प्राथमिकता  प्राप्त  उद्योगों  को  6  1966  से  विदेशी  मुद्रा  का

 भा वन् टन  353  करोड़  रुपये  था  इसमें  दिनांक  22  दिसम्बर  की  सार्वजनिक सुचना  संख्या  156-

 भाई टी  ०सी०  66  के  अन्तगंत  औद्योगिक  एककों  द्वारा  उपयोग  किया  गया  पूरक

 आवंटन भी  सम्मिलित  है  ।  बड़े  पमाने में उत्पादन में  उत्पादन  करने  वाले  गर-प्राथमिकता  प्राप्त  उद्योगों

 के  लिए  विदेशी  मुद्रा  का  1966-67  में  जिसकी  व्यवस्था  तकनीकी  विकास  का

 महा-निदेशालय  करता  का  मुल्य  50  करोड़  रुपये  के  था  ।  196  5-

 66  में  आवंटन  20  करोड़  रुपये  था  1964-65  में  (39  करोड़  रुपये  अवमूल्यन  से

 था  ।  वर्तमान  आयात  नीति  के  अंतगर्त  गेर  प्राथमिकता प्राप्त  उद्योग  भी  अतिरिक्त  विदेशी  मुद्रा

 के  आवंटन  के  हकदार  होंगे  यदि  वे  पहले  के  लाइसेंस  के
 90

 प्रतिश्त  का  साख-पत्र  खोल  दें  या

 उसके  60  प्रतिशत के  मूल्य  का  माल  सीमा-शुल्क  से  छुड़वा  ले  ।

 निरीक्षण  निदेशालय

 1301  श्री  दा पांति  कया  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  समवाय  विधि  विभाग के  अन  त  निरीक्षण  निदेशालय

 पित  किया गया  और

 यदि  तो  इस  निदेशालय का  संगठन  किस  प्रकार का  तथा  क्या  काय

 करता है  ?

 प्रौद्योगिक  विकास  तथा  समवाय  कार्य  मंत्री  फखरुद्दीन  चली  अहमद )  और

 हां  श्रीमान  ।  निरीक्षण  निदेशालय  में  कई  टोलियां  निमित की  गई  जो  दिल्ली  कल

 कानपुर  तथा  मद्रास  में  अवस्थित  हैं
 ।

 मुख्यालय  निरीक्षण एवं  जांच  के  नीचे

 लम्पुर  टोलियों के  समस्त  प्रभारक हैं  ।  निदेशालय का  कम्पनी  अधिनियम  1956

 की  धारा  209  (4)  के  भारतीय  कंपनियों  के  लेखाओं  की  पुस्तकों  तथा  अन्य  पुस्तकों

 व  कागजों  का  निरीक्षण करना  है  |

 मुख्य  प्रत्यय  यह  देखना  कि  क्या  अधिनियम  के  अधीन  जिन  पुस्तकों  तथा  कागजों  का

 धारण  करना  आवश्यक  उनका  संधारण  क्रिया  जाता  तथा  यदि  किया  जाता  त

 कया  ag  नवीनतम  व  कम्पनी के  कार्यों  की  सही  व  उचित हट्टी  प्रतिबिंबित करते  हैं  ।  इन

 निरीक्षणों से  यह  प्रकट  होता  है  कि  क्या  व्यापार का  प्रबन्ध  तथा  कम्पनी  का  कार्य  कम्पनी  की

 संस्था  के  ज्ञापन  एवं  अन्त  नियम  और  कम्पनी  अधिनियम  के  उपबन्धों  के  अनुसार  चलाया  जाता

 तथा  क्या  कम्पनी  के  प्रलेख  व  वाउचर  इस  प्रकार  निर्मित  किये  जाते  हैं  कि  वह

 कम्पनी  की
 परिसम्पति

 व
 देयता  तथा  व्यापार  पर  सत्य

 तथा  उचित  che  प्रदान  करते  हैं  ।
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 अधीन ्

 M/s.  Golcha  Properties  (P)  Ltd.  Dethi

 1302.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai

 Shri  Jagannath  Rao  Joshi  :

 Will  the  Minister  of  Industrial  Development  and  Company  Affairs  be  pleased  to  refer
 to  the  reply  given  to  Unstarred  Question  No.  255  on  the  31st  March,  1967  and  state  ;

 (a)  Whether  any  judgment  has  been  delivered  by  the  High  Court  of  Rajasthan  in
 the  matter  pending  before  them  regarding  the  creditors  of  M/S.  Golcha  Properties (P)
 Ltd.  Delhi,  and  which  was  to  be  heard  by  them  on  the  4th  April,  1967;  and

 (b)  lf  so,  the  nature  thereof  ?

 The  Minister  of  Industrial  Development  and  Company  Affairs  (Shri  F.  :

 (a)  and  (b)  The  hearing  fixed  on  April  4,  1967  was  adjourned  to  April  17  and  again  to
 April  27.  The  company  filed  a  revised  scheme  under  section  391  of  the  Companies  Act.
 After  hearing  the  parties,  the  Hon’ble  High  Court  allowed  time  til!  May  3,  for  filing
 objections.  On  the  3rd  May,  1967,'the  Court  passed  an  order  for  convening  a  meeting
 of  the  creditors  of  the  company  on  28th  June,  1967  at  its  registered  office  at  Jaipur  ta

 consider  and  approve  the  revised  scheme.

 Running  Staff  Attached  to  Dining  Cars

 1303.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:

 Shri  Ram  Singh  Ayarwal  :

 Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  itisa  fact  that  running  staff  such  as  Bearers,  Shunters,  Checkers,
 Managers  of  the  dining  cars  in  the  UP  and  Down  express  trains on  the  Westera  and
 Central  Railways  have  to  be  on  duty  for  25  to  30  hours  continuously;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  these  employees  are  oot  given  any  retief  rest

 during  their  duty  hours.

 (c)  if  so,  the  strength  of  the  running  staff  put  on  duty  in  such  trains;  and
 the  action  taken  by  Government  in  this  regard  ? (d)

 The  Minister  of  Railways  (Shri  C.  M.  Poonacha)  :  {(a)  to  (d)  Information  is  being

 collected  and  will  be  laid  on  the  table  of  the  Sabha.

 Supply  of  Minerals  to  Centre  by  Bihar  Government

 1304.  SbriHukam  Chand  Kachwai  :

 Shri  Ram  Singh  Ayarwal  :

 Shri  Jagannath  Rao  Joshi

 Will  the  Minister  of  Steel,  Mines  and  Metals  be  pleased  to  state

 (a)  whether  itis  a  fact  that  the  Food  Minister  of  Bihar  has  stated  that  the  State

 would  suspend  the  supply  of  minerals  to  the  Centre  if  the  Central  Government  did  oot

 allow  them  to  impoit  foodgrains  trom  other  States  (as  reported  in  the  Nav  Bharat  Times,

 dated  1st  April,  1907);  and

 (b)  if  so,  the  reaction  of  Government  thereto  ?
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 Tue  Minister  of  Steel,  Mines  and  Metals  ,(Dr.  Channa  Reddy)  :  (a)  Central  Govern-
 ment  has  no  information  on  this  subject.

 110]  Dees  not  arise.

 हरियाना  में  कच्छे  लोहे  का  कारखाना

 1305'  ot  रामकृष्ण  गुप्त  :

 श्रीमती  ज्योत्सना  चन्दा  :

 खान  तथा  धातु  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 हरियाना  में  कच्चे  लोहे  का  कारखाना  स्थापित  करने  के  सम्बन्ध  में  अब  तक

 कितनी  प्रगति  हुई  और

 यह  कब  तक  चालू  हो  जायेगा  ?

 :  इस्टेंट  पत्र खान  तथा  घातकी  मन्त्री  चन्ना  :  और

 कौ
 अवधि

 31  अक्तूबर  1967
 तक  बढ़ा  दी  गई  है

 ।  सरकार की  सामान्य  नीति  के  अनुसार

 प्रायोजना  अधिकारियों  से  कहा  गया  है  कि  वे  देश  में  बनने  वाले  उपकरणों  का  ही  प्रयोग  करें  ।

 अभी  तक  उनके  प्रस्ताव  पास  नहीं  हुए  हैं  ।

 हरियाणा  में  खनिज  सर्वे  झर

 1306.  श्री  राम  किशन  गुप्त
 :

 क्या  खान  तथा  धातु  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे

 क्या  हरियाना  राज्य  में  खनिज  सर्वेक्षण  करने  सम्बन्धी  कोई  योजना  अन्तिम  रूप

 से  तैयार  कर  ली  गई  और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या

 खान  तथा  धातु  मन्त्री  seat  :  और  राज्य  में

 सामान्य  भौमिक  सर्वेक्षण  तथा  खनिज  पदार्थों  के  प्रारम्भिक  अनुमान  का  लगभग  पूर्ण  हो

 गया  है  और  इससे  कुछ  खनिज  पदार्थ  प्रकट  हुए  हैं  जिनमें  लौह  अयस्क  और  चूना  पत्थर  आर्थिक

 महत्व  के  हैं  ।  तांबा  स्फटिक  और  कांच  वाले  रेत

 रक्त-मशी  और  साल्ट पीटर  भी  इस  राज्य  में  पाए  गये  हैं  ।  लोह  अयस्क  के  लिए  महेन्द्रगढ़  में

 ब्यान  द्वारा  और  आगे  विस्मित  अन्वेषण  प्रगति  पर  है  ।

 इण्डियन  प्राक् सि जन  कलकत्ता

 1307.  डा०  रोनेन

 at  घधोरेश्वर  कालिया  :

 war  श्रौद्योगिक  विकास  तथा  समवाय  काय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  इण्डिया  आक्सीजन  लिमिटेड  क  _  के  कर्मचारी  संघों  ने ईसर कार  से

 रोध  किया  है  कि  राष्ट्रीय  सुरक्षा  को  हट्टी  से  इस  उद्योग  के  सामरिक  महत्व  को  ध्यान  में

 रखते  हुए  इस  कम्पनी  का  राष्ट्रीयकरण  किया  जाये  ;  और

 यदि  तो  क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  कार्यवाही  करने  का  विचार  है
 ?

 श्रौद्यो
 गीत

 विकास  तथा  समवाय  कार्य  मन्त्री  (att  फखरुद्दीन  चली  :

 मैसेज  इण्डियन  आक्सीजन  लिमिटेड  का  राष्ट्रीयकरण  करने  के  लिये  अखिल  भारतीय  इन्डियन

 आक्सीजन  ऐण्ड  एसिटिलीन  कर्मचारी  संघ  का  एक  सुभाव  प्राप्त  हुआ

 नहीं  ।

 गैर  सरकारी  क्षेत्र  के  इस्पात  कारखानों  की  क्षमता  को  प्रयोग  में  लाना

 1308.  श्री  मोरेश्वर  कालिया  :

 डा०  रोनेन  सेन  :

 क्या  खान  तथा  घातक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 व्या  गैर-सरकारी  क्षेत्र
 के  इस्पात  कारखानों  की  क्षमता  का  प्रयोग  पिछले  तीन  वर्षों

 में  अधिक  हुआ  है  अथवा

 प्रत्येक  कारखाने  में  पिछले  पाँच  वर्षों  में  कितने  प्रतिशत  क्षमता  का  प्रयोग  किया

 और

 क्षमता  का  कम  प्रयोग  होने  के  कारण  देश  में  इस्पात  की  उत्पादन  लागत  पर

 कितना  प्रभाव  पड़ा  है  ?

 खान  तथा  घातक  मन्त्री  ae  :  टाटा  आयरन  एण्ड  स्टील

 कम्पनी  लिमिटेड  के  अनुसार  1964-65,  1965-66  और  1966-67  में  विक्रय  इस्पात  की

 क्षमता  का  उपयोग  उत्तरोत्तर  बढ़ा  है  ।  इन्डियन  आयरन  एन्ड  स्टील  कम्पनी  लिमिटेड  के

 सार  वहां  पर  इस  अवधि  में  उपयोग  कम  हुआ  है  ।

 टाटा  आयरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी  और  इण्डियन  आयरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी

 लिमिटेड  के  अनुसार  पिछले  पांच  वर्षों  में  प्रतिशत  क्षमता  उपयोग  निम्नलिखित

 1962-63  1963-64  1964-65  1965-66  1966-67

 टाठ  88.00  93.75  104.51  104.52  104.52

 इंडियन  सायरन  99,39  101.23  93.33  90.40  88.65

 इन्डियन  आयरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी  लिमिटेड  ने  सूचित  किया  है  कि  1964-65,

 उत्पान  त्न NIN  धा  ि 196  5-66  और  1966-67  में  इस्पात  की  प्रतिशत ए  8.77

 16.72  रुपये  और  20.36  रुपये  की  वृद्धि  हुई  है  ।
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 उड़ीसा  में  फ़रो-फिक्रो  कारखाना

 1309.  थी  प्र०  के०  देव

 श्री  प्र०  fag  देव  :

 श्री  डी०  एन०  देव  . .

 क्या  खान  TAT  धातु  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उड़ीसा  में  फेरो-क्रोम  कारखाना  चालू  हो  गया  और

 यदि  तो  इसमें  कब  तक  उत्पादन  आरम्भ  हो  की  सम्भावना है  ?

 खान  तथा  धातु  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री
 प्र०  Wo  :

 नहीं  ।

 1969  में  ।

 Import  of  Sport  Goods

 1310.  Shri  Onkar  Singb  :

 Shri  Huakam  Chand  Kachwai  :

 Will  the  Minister  of  Commerce  be  pleased  to  refer  to  the  reply  given  to  Unstarred

 Question  No.  251  on  the  31st  March,  1967  and  state  :

 (a)  whether  Government  have  since  taken  any  decision  in  regard  to  the  applica-

 tions  received  for  the  import  of  sport  goods  under  the  present  import  policy;

 (0)  if  so,  the  details  thereof;  and

 (c)  the  reasons  to  allow  such  imports  in  view  of  the  shortage  of  foreign

 exchange  ?

 The  Minister  of  commerce  (Shri  Dinesh  Singb) :  (a)  to  (c):  Import  of  sport

 goods  is  not  permissible  under  the  import  policy.  An  exception  is  made  in  respect  of  a

 few  items  not  manufactured  indigenously,  and  their  import  is  allowed  in  small  quantities

 to  recognised  sports  institutions.

 रेलवे  के  लेखा  कार्यालयों  में  राजपत्रित  पद

 1312.  श्री  राम  स्वरूप  विद्यालयों  :

 लाल  :

 श्री  शारदा  नन्द  :

 कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 मशीनों  से  काम  करवाने  की
 व्यवस्था  आरम्भ

 किये  जाने
 के  परिणामस्वरूप

 रेलवे  के  प्रत्येक  लेखा  कार्यालय  में  कितने  राजपत्रित  पद  बनाये  गये
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 इस  प्रयोजन  के  लिये  मशीन  आपरेटरों  के  कितने  नये
 पद  बनाये गये  हैं  ।

 मशीनो ंसे  काम  करवाने  की  व्यवस्था  आरम्भ  की  जाने  के  परिणामस्वरूप  कितने

 पद  तथा  समाप्त कर  दिये  गये
 और

 इस  व्यवस्था  पर  कुल  कितनी  राशि  at  आयेगी
 ?

 रेलवे  मन्त्री  चे०  Yo  |  से  सूचना  मंगायी  जा  रही  है  और

 पटल  पर  रख  दी  जायेगी

 र  लगे  विभाग  में  मशीनों  से  हिसाब  लगाने  को  पद्धति

 1313.  श्री  रामस्वरूप  विद्यार्थी

 श्री  ध्रॉंकार लाल

 श्री  शारदा  नन्द

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  मशीनो ंसे  हिसाब  किताब  लगाने  की  पद्धति  का  प्रयोग  1926  में
 किया

 गया  OT त्न  1

 क्या  यह  पद्धति  1930  में  त्याग दी  गई  क्योंकि ae  पद्धति  जटिल  त्रुटिपूर्ण

 बहुत  मंहगी

 क्या  यह  सच  है  कि  इस  पद्धति  के
 निदेशक ने  अपने  प्रारम्भिक  प्रतिवेदन  में  इस

 बात  को  स्वीकार  किया  था  कि  परिचय  अर्थात्‌  इंगलैंड  और  कनाडा  ने  रेलवे  में

 इस  पद्धति  के  बाहरी  आधार  को  नहीं  अपनाया  और

 यदि  तो  अब  मशीनों  से  हिसाब  लगाने  की  पद्धति  आरम्भ  करने  के  क्या

 कार शा हैं  ?

 रेलवे  सके  सु०  :  जी  हा

 1938  में  मशीनों  का  प्रयोग  बन्द  कर  दिया  गया  लेकिन  पुराने  कागजात न

 होने  के  कारण  इसके  ठीक  ठीक  कालरा  नहीं  बताये  जा  सकत े।

 निदेशक  को जी  इंगलैण्ड  और  कनाडा  की  रेलों  के  बारे  में  यह  सच  है  ।

 जर्मनी  की  रेलों  की  कार्यप्रणाली  का  अध्ययन  करने  का  मौका  नहीं  मिला  था  ।

 इंगलैण्ड  और  कनाडा  की  रेलों  में  हिसाब  किताब  रखने  की  पद्धति  भारतीय  रेलों

 की  पद्धति  से  स्वधा  भिन्न  है  ।  सभी  सम्बन्धित  बातों  पर  ध्यानपर्गकਂ  विचार  किया  गया  और

 अग्रे षित  आधारਂ  पर  हिसाब-किताब रखने  की  पद्धति  लागु की  गयी  ताकि  जारी
 किये  गये

 सभी  इं बायस ों  के  हिसाब  किताब  विशेष  रूप  से  भाड़ा  देयਂ  यातायात  के  हिसाब-किताब  की

 तुरन्त  और  पूरी  पूरी  जांच  की  सके  ।  ऐसा  इसलिये  भी  किया  गया  है  क्योंकि  गन्तव्य

 रनों से
 मिलने  वाली  रिपोर्टों  के  आधार  पर  भाड़ा  दत्त  यातायातਂ  का  हिसाब  किताब
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 रखा  जाता  उससे  प्रारम्भिक  ara  हारा  वसूल  की  गयी  रकम  और  उसके  हिसाब-किताब

 में  सीधा  और  तुरन्त  मेल  नहीं  बैठता  था
 ।

 हिसाब  करने  वाली  सदनों  का  किराया

 1314.  श्री  राम  स्वरूप  विद्यालयों  :

 धो  औंकार  लाल

 थी  शारदा  चिन्तक

 रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 1964  से  लेकर  आज  तक  अमरीकी  आई०  बी ०  एम०  कम्पनी को  हिसाब

 करने  वाली  मशीनों  के  किराये  के  रूप  में  कितनी  wr  दी

 1964  से  लेकर  कमाच  1967  तक  इन  मशीनों  के  रख  रखाव  मरम्मत  के

 लिये  विदेशी  मेक निक ों  तथा  अधिकारियों  को  कितनी  राशि  दी

 हिसाब  करने  वाली  इन  मशीनों  के  लिये  अपेक्षित  विशेष  पेपर  कार्बन  पेपर

 रोल्स  तथा  अन्य  महत्वपूर्ण  लेखन  सामग्री  खरीदने  पर  कितनी  रोगी  awa  की

 और

 उपरोक्त  भागों  और  के  सम्बन्ध में  कितनी  विदेशी  मुद्रा  खर्ज

 रेलवे  wat  चे०  मु०
 :  74.80  लाख  रुपये  ।

 कुछ  नहीं  ।

 29.81  लाख  रुपये  ।

 कुछ  क्योंकि  अदायगी  रुपयों  में  की  जाती  है  ।

 रेलवे  विभाग  में  मशीनों  से  हिसाब  कराने  की  प्रणाली  श्रीराम

 करने  के  परिणामस्वरूप रेलवे  को  ata  में  कसी

 1315.  श्री  राम  स्टार  :

 श्री  श्नॉंकार लाल  बैरवा  :

 श्री  शारदा नन्द  :

 ब्या  रेलवे  मंत्री यह॒  बताने की  कृपा  करेंगे कि  कया यह  सच  &
 कि  ge  १64 से से

 रेलवे के  यातायात  लेखा  कार्यालयों  में  मशीनों  से  हिसाब  कराने  की  प्रणाली  आराम
 करने

 के

 बाद  रेलवे  की  आय  में  लगातार  कमी  होती  जा  रही  है  ?

 रेलवे  मन्त्री  चे०  मु०
 :  जी  नही  |
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 थी  एथोस :

 थ्री स०  मो०  बनर्जी  :  श्री  उमा नाय  :

 शी  फरनेन्डीज :  श्री  विश्वनाथ  मेनन  !

 डा०  राम  मनोहर  लोहिया  :  श्री  मरी भाई Ho  पटेल

 शी  ध्रब्नाहम :  थी  ध्रतिरुघन :

 बया  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  अवमूल्यन  के  पश्चात  औद्योगिक  उत्पादन के  सम्बन्ध में  कोई  आँकड़े

 इकट्ठे

 क्या  आयात  के  सम्बन्ध में  उदारता  की  नीति  अपनाने  पर  मी  उत्पादन

 ह् रहा  रश

 उत्पादन  मन्द  रहने  के  क्या  कारण  और

 इस  वर्ष  औद्योगिक  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिये  सरकार  का  कदम  उठाने  का

 विचार है  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय  कार्य  मंत्री  फखरुद्दीन  wet  :  से

 :  जानकारी  इकट्ठी  की  जा  रही  है  और  वह  यथा  समय  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 इस्पात  की  उत्पादन  लागत  शौर  कीमत

 1317.
 wa  लिमय े:  डा०  राम  मनोहर  लोहिया  :

 श्री  स०  मो०  aaa  :  थी  कंबरलातल गुप्त  :

 श्री  जाज  फरनेन्डीज :

 क्या  खान  तथा  धात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार का  ध्यान  सरकारी तथा  गेर-सरकारी  क्षेत्रो ंमें  निमित  भारतीय

 इस्पात  की  ऊंची  उत्पादन-लागत  ऊंची  कीमत  की  भोर  दिलाया  गया

 भारतीय  इंजीनियरी  उद्योगों  द्वारा  तैयार  माल  के  नृत्यों  पर  इसका  क्या  प्रभाव

 1)  इस्पात  की  उत्पादन लागत  कीमत  को  कम  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  करने

 रहै ?

 खान  तथा  घात  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  so  चे  और

 :  1965  में  भारत  सरकार ने  एक  नियुक्त  की  जिसके  अध्यक्ष  श्री

 हरि  कृष्ण  मेहताब  थे  ।  समिति  के  निर्देश-पद-इस्पात  उत्पादन  लागत  का  विस्तृत  रूप  से

 अध्ययन  लागत  के  सभी  पहलुओं  का  विश्लेषण  मूल्यों  में  वृद्धि  के  कारणों  का
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 पता  लगाना  तथा  लागत  में  कमी  करने  के  बारे  में  आउइय्रक  उपायों  के  बारे  में  सुभाव  देना

 था  ।  समिति  के  विचार  में
 भारत  में  निर्मित  इस्पात  के  निर्माणों  are  मुल्य  दूसरे  देशों  में  निमित

 इस्पात के  मूल्यों  की  तुलना  में  बहुत  बुरे  नदीं  हैं  ।

 इस्पात  की  उत्पादन  लागत  को  कम  करने  के  लिए  कई  उपाय  किये  जा  रहे  जिनमें
 निम्नलिखित  उपाय  भी  शामिल

 (1)  संचालन-प्रक्रियाओं  में  सुधार  करना  ।

 (2)  अधिकाधिक  उत्पादन

 (3)  कच्चे  सेवाओं  आदि के  लिए  मान  निर्धारित  करता  तथा  इस  बात  की

 व्यवस्था  करना  कि  कच्चे  माल  और  सेवाओं  का  पहले  से  अच्छा  उपयोग  हो  सके  ।

 (4)  उपलब्ध  रोलिंग  समय  के  उपयोग  में  सुधार  करना  |

 ्‌
 स्क्रैप  की  प्राप्ति  में  सुधार  करना  जिससे  इस्पात  पिघलाने  वाले  कारखाने  के

 स्क्रैप  के  क्रय  में  कमी  हो  सके  ।

 (6)  कोक  भट्टियों  में  कोक  के  चूरे  का  कम  मात्रा  में  प्रयोग  तथा  सारे  नट  कोक  का

 मन  भट्टियों  में  प्रयोग

 (7)  मन  भेदियों  में  कोक  के  उपयोग  को
 कम

 करने  के  लिए  विशेष  प्रयत्न
 |

 (8)  खुले  मुह  की  भट्टियों  में  आक्सीजन  इन्जैक्शन  और

 (9)  कोक  भट्टियों  और  दूसरी  भट्टियों  से  निकलने  वाली  गैस  को  पूर्ण  उपयोग
 ।

 आविष्कार  संवर्धन  बोड़ें

 13.18.  शी  मघुलिमये  डा०  शाम  मनोहर  लो  हिया

 गयी  स०  Alo  बुर्जों  at  जाज  फरनेन्डीज  :

 हा
 क्या  sitenfitar  वकास  तथा  समवाय  कार्य  मंत्री  /  अन  1967  के  अतारांकित  oer

 संख्या  794  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 आविष्कार  dada  बोर्ड  की  स्थापना  में  लेकर  अब  तक  उसके  मुख्य  कृत्य

 wat

 उससे  कितनी  विदेशी  gar  की  बचत  हुई  और

 इसके  अधिक  प्रशासनिक  व्यय  को  कम  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही

 को
 मई

 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय  कार्य  मंत्री  फखरुद्दीन  अम्ली  :  देश

 में  आविष्कार  करने  की  प्रतिभा  रखने  वाले  व्यक्तियों  को  प्रोत्साहन  उनमें  आविष्कार

 को  भावना  उत्पन्न  करने  तथा  उनका  मार्गदशंन  करने  के  लिए  1960  में  जो  आविष्कार
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 संवर्धन  बों  स्थापित  किया  गया  था  उसने  1966-67  तक  248  आविष्कारों  प्  के

 लिए  वित्तीय  सहायता  के  रूप  में  410,629  रुपये  मंजूर  किये  हैं  और  134  आविष्कारों  के

 लिए  पुरस्कारों  के  रूप  में  1,17,950  रुपये  वितरित  किये  हैं  ।  आविष्कार  संबद्ध न
 ate  द्वारा

 बढ़ावा  दिये  गये  कई  आविष्कारों  का  वाणिज्यिक  आधार  पर  लाभ  उठाया  गया  है  ।

 ats  ने  हाल  ही  में  पुरस्कार  देने  के  लिए  प्रतियोगिताएं  प्रारम्भ  की  हैं  जो  बर्ष  में  दो

 बार  अर्थात्‌  26  जनवरी  और  15  अगस्त  को  की  जाती  है  ।

 are  ने  इंवेशन  इन्टेलिजंस  नामक  जो  पत्रिका  अगस्त  1965  से  निकालना  प्रारम्भ  कौ

 थी  उसके  इस  समय  तक  500  हो  चुके  हैं  और  ag  पत्रिका  शोघ  कर्त्ताओं

 और  विद्याथियों  में  बड़ी  लोकप्रिय  हो  गई  है  ।

 बोर्ड  ने  आविष्कर्त्ता  और  उद्योग  की  विशिष्ट  आवश्यकताओं  की  पूति  करने  की  दृष्टि  से

 एक  औद्योगिक  पुस्तकालय  में  साहित्य  को  क्रमानुसार  लगाने  का  एक  अनुपम  तरीका  भी

 निकाला  है  जिसे  औद्योगिक  दशमिक  वर्गीकरण  प्रणाली  कहते  हैं  ।  ae  की  एक  भी

 योजना  है  जिससे  आविष्कारों  के  संवद्ध न  में  औद्योगिक  कारखाने  भाग  ले  सकें  |

 अभी  हॉल  ही  में  आविष्कार  संवर्धन  बोर्ड  को
 नये

 स्थापित
 किये

 गये

 स्थानापन्न  ars
 के

 कार्य
 के

 साथ
 सम्बद्ध  किया  गया है  ।  इस  बोर्ड  ने  आयातित  वस्तुओं  कौ

 स्थानापन्न  वस्तुओं  के  उत्पादन  की  दिशा  में  कोई  विशेष  रूप  से  काम  करना  प्रारम्भ  नहीं  किया

 यद्यपि  ais  द्वारा  बढ़ावा  दिये  गये  कई  आविष्कारों  से  विदेशी  मुद्रा  की  बचत  की  जा  सकती

 है  ।  ag  अनुमान  लगाना  संभव  नहीं  है  कि  इन  आविष्कारों  से  कितनी  विदेशी  मुद्रा
 की

 बचत  हो  सकती  थी  ।

 कुल  व्यय  में  प्रशासन  पर  होने  वले  व्यय  का  प्रतिदिन  1964-65  में  51.6  प्रतिदिन

 से  घटकर  1965-66  में  39  प्रतिशत  रह  गया है
 ।  ऊपर  भाग  के  उत्तर  में  उल्लिखित

 नई  योजनाओं  को  प्रारम्भ  करने  से  के  संवद्ध नਂ  पर  होने  बाले  व्यय  की  खुलता

 प्रशासन  पर  होने  वाले  व्यय  के  और  कम  हो  जाने  की  आदा  है  ।

 का  म

 1319.  डा०  राम  मनोहर  लोहिया  :  st  सक  Alo  अफसरों  :

 att  बजाज  फरनग्डौज  : at  सच  लिमये  :

 बया  खान  तथा  धातु  मंत्री 7
 1967

 के
 अतारांकित  प्रबल  संख्या  781

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 समाप्त  में  इस  समय  इस्पात  के  निमंत्रित  मुल्यों  तथा  पिछले  छः  महीनों में  लदन

 मंटल  बुलेटिन  में  प्रकाशित  औसत  मुल्य  में  कितना  अन्तर

 इस  बात  के  लिये  सरकार  का  क्या  कार्यवाही करने  का  विचार है  कि  इस  सस्ते

 इस्पात  का  उपयोग  आन्तरिक  मांग  को  पूरा  करने  वाली  वस्तुओं  या  उत्पादन  के  लिये  नः  किया

 जाये  और
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 निर्यात  उद्योगों  की  उत्पादन  लागत  कम  करने  के  लिये  और  क्या  कार्यवाही की

 न्र

 खान  तथा  घात  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (At  Wo  च  ist):  इस  समय

 इस्पात  के  मुल्य  पर  कोई  नियंत्रण  नहीं  है  क्योंकि  1-5--1967  से  सभी  प्रकार  के  इस्पात  पर

 से  नियंत्रण  हटा  गया  है  ।  इस्पात  की  किस्म  के  अनुसार  वर्तमान  अंतर्राष्ट्रीय  मूल्य

 भारतीय  मुत  मुल्य  का  अ  तर  30  रुपये  से  लेकर  200  रुपये  प्रति  टन  तक  है  ।

 संयुक्त  संयंत्र  समिति  द्वारा  बनाई  गई  योजना  के  अनुसार  भारतीय  qa  मृत्य  और

 भराष्ट्रीय  मुल्य  में  अतर  की  प्रतिपूर्ति  निर्वात  करने  तथा  सबंधित  निर्यात  के  कागजात  की

 जांच  कर  लेन ेके  पश्चात  ही  की  जायेगी  ।

 निर्यात  किये  जाने  वाले  मल  में  काम  आने  वाली  कच्ची  सामग्री  पर  उत्पादन

 शुल्क  सीमा  Yow  की  वापसी  के  साथ  जहां  कहीं  उचित  सम  भा  जाता  है-भिन्न  भिन्न

 माल  के  लिये  नकदी  सहायता  भी  दी  जाती  है  ।  सरकार ऐसे  निर्यातकों  को  चयन के  आधार

 पर  बाहर  से  कच्चा  पुज  और  अन्य  पु  जगत  माल  प्राप्त  करने  में  भी  सहायता  करती  है  ॥

 दिल्ली-मद्रास  जनता  कौर  सदन  एक्सप्रेस  रेलगाड़ियों  के  साथ  लगाये  जाने  नाले  डिब्बे

 1320.  sto  कर्णों  सिह  :

 श्रीमती  faa  कौर  :

 बया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  तथा  उत्तर  भारत  के  अन्य  शहरो ंसे  विजयवाड़ा के  उत्तर  भारत  के

 aq  शहरों  से  विजयवाड़ा के  उत्तर में  भाद्र  प्रदेश के  तटवर्ती  नगरों  को  जाने  वाले  यात्रियों

 की  बड़ी  संख्या  को  ध्यान  में  रखते  हुये  सरकर  का  विचार  दिल्‍ली-मद्रास  जनता  तथा  सदनों

 एक्स प्र  स  गाड़ियों  में  विशाखापतनम्‌  तक  सीधे  जाने  वाले  जो  उपयुक्त  जंकशनों  पर

 हावड़ा  मेल  तथा/अथवा  हैदराबाद-पुरी  एक्सप्रेस  गाड़ी  में  जोड़  दिये  लगाने  का  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 रेलवे  मन्त्री  Bo  yo  :  जी  नहीं  ।

 यातायात  सम्बन्धी  औचित्य  की  कमी  और  गाड़ियों  में  स्थान  का  न  होना  |

 जी०  टी०  एक्टर स  रेलगाड़ी

 1321.  डा०  कर्मी  fag  :

 श्रीमती  निर्लेप  कौर  :

 इया  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पूर्वी  तट  पर  विजयवाड़ा  के  उत्तर  में  स्थित  नगरों  के  लिए  दिल्‍ली  से  दक्षिण

 भारत की  ओर  जाने  वाले  यात्रियों  की  बड़ी  भारी  संख्या  को  ध्यान  में  रखते  हुये  सरकार

 विजयवाड़ा  में  जी०  टी
 ०  एक्सप्रेस  गाड़ी  के  पहुचने  के  समय  को  बढ़ाने  की  वांछनीयता  का
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 विचार  कर  रही  ताकि  मद्रास-हावड़ा  मेल  अथवा  हैदराबाद-पुरी  एक्सप्रेस  गाड़ियों  के  समय

 से  उसका  मेल  हो  जैसाकि  इस  समय  दिल्‍ली-मद्रास  जनता  और  सदन  एक्सप्रेस  गाड़ियों

 के  सम्बन्ध  में  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेलवे  मन्त्री  चे०  मु०  :  ओर  :  18  अप  दिल्ली-मद्रास  जनता

 एक्सप्रेस  और  22  अप  नयी  दिल्‍ली-मद्रास  वातानुवूल/सदन  एक्सप्रेस  गाड़ियां  4  टाउन

 मद्रास-हावड़ा  डाक  और  16  डाउनहैदराबाद-पुरी  एक्सप्रेस  गाड़ियों  से  विजयवाड़ा  में  मेल

 लेती  हैं  और  सीघे  यातायात  की  आवश्यकताओं  को  पर्याप्त  रूप  से  पुरा  करती  हैं  ।  16  नयी

 दिल्‍ली-मद्रास  जी  ०टी  ०  एक्सप्रेस  और  4  डाउन  मद्रास-उचड़ा  डाक  या  46  हैदराबाद-पुरी  एक्स  प्रेस

 गाड़ियों  के  मेल  लेने  की  व्यवस्था  करने  पर  उनके  निर्धारित  समय  में  भारी  प  रिश्ते  करने

 पड़ेगे  जो  यातायात  और  परिचालन  तथा  कपड़े  के  स्वरूप  की  ifsc  से  इस  समय  व्यावहारिक

 ही  हैं  ।

 कपड़े के  मूल्य

 1322.  शी  श्रद्धा कर  सुपकार

 श्री  fio Lo  भास्कर

 क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  कपड़ा  मिलों  में  काम
 करने

 के
 दिनों  की  संख्या  कम  करने  से  सम्बन्धित

 विधेयक के  पारित  हो  जोने  के  बाद  हाल  ही  में  कपड़े  के  मूल्यों में  आम  तौर  पर  वृद्धि  हुई

 है  और

 यदि  तो  कपड़े  के  मूल्य  घटाने  के  लिए  क्या  कार्यवाही की  गई  है  ?

 वाणिज्य  मन्त्री  दिनेश  :  vat  :  कपास के  उपलब्ध  स़्मरण में

 कमी  के  परिणामस्वरूप  मशीनों  के  चलाने  में  कमी  करनी  पड़ी  और  कपास  तथा

 मजदूरी  की  लगत  बढ़ने  के  कारण  कपड़े  के  दामों  में  कुद  वृद्धि  हुई  है  ।  कपास  तथा  मजदूरी

 घी  लागत  में  वृद्धि  को  देखते  हुए  15  अगर  1967  से  faa  के  बने  कपड़े

 कमीज  का  लट्ठा  तथा  की  नियंत्रित  किस्मों  के  मूल्यों  में  4-1/2

 शत  की  वृद्धि  की  गई  ।  मिल  के  बने  wer  कपड़ों  की  किस्मों  के  मूल्य  नियंत्रित  नहीं  हूँ  ।  इन

 किस्मों  के  सम्बन्ध  में  भी  यद्यपि  मूल्य  बढ़  हैं  तो
 भी  यह  देखा  गया है  कि  नियंत्रित  कपड़े के

 मूल्यों  में  जो  वृद्धि  हुई  है  उसके  अनुपात  से  बहुत  ज्यादा  इसके  मूल्य  नहीं  बढ़  हैं  ।

 चू  कि  कपास  के  मूल्य  का  प्रभाव  कपड़े  के  मुल्य  पर  सीधा  पड़ता  सरकार  ने  मुल्यों

 को  यथासंभव  नियत  नृत्यों  के  इर्दगिर्द  रखने  के  लाने  लेजाने  पर  स्टाक  पर

 |  ह |  आयातों उधार  पर  नियंत्रण  और  कपास  के  भ्रधिग्रहणा  जैसे  कई  उपाय  किये  हैं
 को  बढ़ा  कर  कपास  के  सम्भरण  में  वृद्धि  करने  के  लिए  भी  प्रयत्न  किये  जा

 रहे  हैं  ।
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 रेलवे  1.0

 1325.  श्री  जाज  फरनेन्डीज  :

 श्री  जे०  एच०  पटेल  :

 श्री  मधु  लिमये  :

 क्या  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रेलवे  बोर्ड  तथा  रेलवे  मन्त्रालय  के  अधिकारियों  द्वारा  प्रयोग  किये  जाने  के

 लिये  कितने  और  किस  प्रकार  के  सलून  उपलब्ध  और

 इन  सैलूनों  के  संधारण  पर  कितना  घन  खर्च  फिया  जाता  है  ?

 रेलवे  मन्त्री  चे०  सु०  :  रेलवे  अधिकारी  वास्तव  में  सैलून  का

 प्रयोग  नहीं  करते  ।  वे  काम  के  कुदाल  परिचालन के  लिए  केवल  निरीक्षण  डिब्बों  इस्तेमाल

 करते  हैं  ।  सैलून  केवल  भारत  सरकार  के  उच्च  अधिकारियों  द्वारा  इस्तेमाल  किये  जाते  हैं  जैसे

 मन्त्री-मण्डल  स्तर  के  राज्य  थल-सेना  योजना  आयोग  के  सदस्य  मुख्य

 क  सदस्य सर्वोच्च  विदेश  आसूचना  रेलवे  ats

 जो  भारत  सरकार  के  पदेन  सचिव  आदि  ।  निरीक्षण  डिब्बों  की  gear  नीचे  दी  गई  है  ।

 बड़ी  लाइन  पर  लगभग  121  18  छः  पहिये और  412.  चौपहिये  निरीक्षण

 डिब्बे  मीटर  लाइन  पर  167  अठपहिये  45  छः  पहिये  और  242  चौपाया  निरीक्षण

 और छोटी लाइन  पर  23  अठपहिये और 3 चौपहिये और  3  चौपहिये  निरीक्षण  डिब्बे  ।

 निरीक्षण  डिब्बों  के  अनुरक्षण  की  लागत  का  अलग  हिसाब  नहीं  रखा  जाता  ।  फिर

 1965-66  में  कोचिंग  वाहन  के  हिसाब  की  मरम्मत  और  अनुरक्षण

 की  औसत  लागत  इस  प्रकार  थी

 बड़ी  लाइन  :  लगभग  3,380  रुपये  ।

 मीटर  लाइन  :  लगभग  2,117  रुपये

 खुरदा  रोड  स्टेशन  पर  रेलवे  कर्मचारियों  के  क्वाटर

 1326.  को  चिन्तामणि  पारिण्रहो  :  नया  रेलवे  मन्त्री  यद  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  खुरदा  रोड़  स्टेशन  पर  तथा  खुरदा  डिवीजनल  मुख्यालय  में  नियुक्ति  रेलवे

 कर्मचारियों  के  लिये  पर्याप्त  संख्या  में  क्वार्टरों  की  व्यवस्था  की  गई

 विभिन्‍न  श्रे  जियों  के  कर्मचारियों  के  लिये  कितने  क्वार्टरों  की  आवश्यकता

 इस  समय  प्रत्येक  श्र  शी  के  लिये  कितने  कितने  क्वॉटर
 उपलब्ध

 eect की  कमी  को  पूरा  करने
 के

 लिये  नये  क्वाटर  बनाने  के  लिये  क्या

 कार्यवाही  की
 गई

 और

 इस  कार्य  के  लिये  कितनी  रकम  निर्धारित की  गई  है  ?
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 रेलवे  मन्त्री  चे०  स०  पनामा  :  जिन  कर्मचारियों  के  बारे  मं  उल्लेख  किया

 गया  है  उसमें  से  श्रेणी  तीन  के  56.5  प्रतिशत  और  श्रेणी  चार  के  60  प्रतिशत  कमंचारियों

 के  लिए  gel  रोड  में  रेलवे  क्वार्टरों  की  व्यवस्था कर  दी  गई  है  ।  इनमें  मण्डल  प्रधान

 कार्यालय  के  कमंचारी  भी  शामिल  हैं  ।

 इस  स्टेशन  पर  सभी  सारभूत  कर्मचारियों  को  आवास  देने  के  लिए  श्र  णी  तीन के

 कर्मचारियों के  लिए  459  अतिरिक्त  क्वाटर  और  sta  चार  के  लिए  635  अतिरिक्त

 क्वार्टरों  की  जरूरत  है
 ।

 इस  समय  खुर्दा  रोड  पर  श्रेणी  तीन  के  कर्मचारियों  के  लिए  597  और  श्रेणी

 चार  के  लिए  955  क्वाटर  उपलब्ध  हैं  ।

 प्रत्येक  वर्ष  में  उपलब्ध होने  वाली  राशि  को  देखते  हुए  क्वार्टरों की  कमी  को  पूरा

 करने  के  लिए  अतिरिक्त  क्वार्टरों  का  उत्तरोत्तर  निर्माण  किया  जायेगा  ।  1967-68  में  श्रेणी

 तीन  के  कर्मचारियों  के  लिए  टाइप  [1  के  20  यूनिट  और  श्रे शी  चार  के  कर्मचारियों  के  लिए

 टाइप  के  24  यूनिट  क्वार्टरों  ar  निर्माण  शुरू  किया  गया  है  ।

 1967-68  में  1.58  लाख  रुपये  |

 कपड़  के  मृत्य

 1327.  थ्रो  विभूतिਂ  मिश्र  :

 श्री  क०  न०  तिवारी  :

 क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  मिलों  के  कपड़े  का  मुल्य  4-1/2  प्रतिशत  बढ़ा  दिये
 जाने

 के

 बावजूद  भी  मिल  मालिक  सन्तुष्ट  नहीं

 क्या यह  भी  सच  है  कि  अहमदाबाद  मिल  संघ  के  अध्यक्ष  ने  15  1967

 को  यह  कहा  था  कि  सरकार
 को

 मिल  के  कड़े  के  मुल्य  नियत  करने  के  सम्बन्ध  में  उचित

 कदम  उठाने  चाहियें  अन्यथा  कपड़ा  उद्योग  समाप्त  हो  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वाणिज्य  मपत्रालय में उप-मन्त्री ( श्री में  उप-मन्त्री  (  श्री  मुहम्मद  शफी  कुरेशी )  :  उद्योग  से

 इस +आदय के आवेदन के  आवेदन  प्राप्त हुए  हैं  ।

 अहमदाबाद  मिल
 मालिक  संघ  के  अध्यक्ष  के  नाम  से  एक  वक्तव्य  पत्रों  में  भी  आया

 जिसका  आशय  यह  था  कि  वृद्धि  पर्याप्त  नहीं  है  ।

 सरकार  का  विचार  है  कि  कपड़े  की  नियन्त्रित  किस्मों  के  माल  से  निकलते  समय

 के  मूल्यों में  4-1/2  प्रतिशत  की  वृद्धि  से  एक  ओर  at  ऐसे  कपड़े  की  उत्पादन  लागत  में

 वृद्धि  तथा  दूसरी  और  यथासंभव  न्युनतम  मूल्यों  पर  उपभोक्ता  को  वर्तमान  परिस्थितियों  में

 ऐसे  कपड़ों  की  पूति  सुनिश्चित  करने की  मुख्य  आवश्यकता  h
 ae

 मध्य  न्यायपूर्ण  संतुलन

 होता है  ।
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 Collision  at  Brajarajnagar  Railway  Station

 1328.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai

 Shri  Jagannath  Rao  Joshi  :

 Wiil  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  refer  to  the  reply  given  to  Unstarred

 Question  No.  771  on  the  7th  April,  1967  and  state:

 (a)  whether  any  action  has  been  taken  against  the  defaulting  driver  in  connection
 with  the  enquiry  into  the  collision  or  two  railway  trains  at  Brajarajnagar  station;  and

 (b)  if  not,  the  additional  time  likely  to  be  taken  in  the  matter  ?

 The  Minister  of  Railways  (  ShriC.  M.  Poonacha  :  (a)  and  (b)  The  driver  held

 responsible  for  the  accident  has  been  removed  from  service,

 उप्पल  में  छाक  गाड़ियों  का  रुकना

 1329.  श्री  पी०  राममूर्ति  :

 wt  क०  गोपालन

 थ्री  पो०  गोपालन

 रेलवे  मन्त्री  यह॒  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार  को  उप्पल  तथा  उसके  आसपास  के  गांवों  के  लोगों  की
 ओर

 से  कोई  सामूहिक  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  जिसमें  कान ना नूर  जिले  में
 उप्पल  में  हाक  गाडियां

 रुकने  की  आवश्यकता  पर  बल  दिया  गया  are

 क्या  सरकार  ने  इस  अभ्यावेदन  पर  बिचार  कर  लिया  और

 यदि  तो  इस  मामले  मे  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 रेलवे  मन्त्री  चे०  मु०  :
 जी  हां  ।

 जी  हां  ।

 उप्पल  स्टेशन  पर  इस  समय  जितना  यातायात होता  है  वह  अधिकांश  कम  दुरी

 का  होता  है  और  उसकी  आवश्यकता इस  स्टेशन  पर  ठहरने  वाली  छः  जोड़ी  गाड़ियों  से

 जिनमें  नं०  29/30  मालावार  एक्सप्रेस भी  शामिल  पर्याप्त  रूप  से  पूरी  हो  जाती  है  ।

 उप्पल  स्टेशन  पर  इस  समय  लम्बी  दूरी  का  यातायात  इतना
 कम  है  कि  उसके  लिए  यहां

 ०  1/2  मद्रास-मंगलूर  डाक  गाड़ियों  के  ठहराने  का  औचित्य  नहीं है
 ।

 Theft  in  Bhopal—  Ahmedabad  Train

 1330.  Shri  Jagannath  Rao  Joshi  :

 Sbri  Hukam  Chand  Kachwai  :

 Shri  Ram  Singh  Ayarwal  :

 Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased: to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  a  person  has  been  arrested  on  a  charge  of  stealing

 goods  by  breaking  through  a  wagon  in  Bhopal—  Ahmedabad  train  as  reported  in  the

 Hindustan  dated  the  3rd  April,  1967;
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 ie  a

 (b)  whether  itis  also  a  fact  that  a  gang  is  operating  in  running  trains  on  the
 Ratlam  Ujjain  section  of  the  Western  Railway  for  the  purpose;  and

 (c)  if  so,  the  steps  taken  in  this  regard  ?

 The  Minister  of  Railways  (ShriC.M.  Poonacha)  :  (a)  Yes,  a  theft  was  committed

 on  the  Ujjain-Bhopal  Sector  between  Tarana  Road  and  Maski  stations  in  Ahmedabad-

 Bhopal  train  on  the  night  of  21/22-3-1967,  involving  four  cases  of  tea  valued  at  Rs.  460/-
 One  Ismail  Khan  S/o  Mehtab  Khan  of  Ujjain  was  arrested  and  the  entire  stolen  property
 was  recovered.  The  case  is  under  trial  in  the  court  of  the  Railway  Magistrate,  Indore.

 The  case  is  sub-judice.

 (b)  No.

 (c)  Does  not  arise,

 श्रल्वाये  ta  स्टेशन पर  माल  डिब्बे

 1331.  भी  एथोस  :  क्या  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पैराम्बूर  की  केरल  आरा  मशीन  मालिक  संस्था  की  भोर  से  कोई

 श्म्यावेदन  मिला  जिसमें  यह  प्रार्थना  की  गई  है  अल्लाये  रेलवे  स्टेशन  पर  इमारती

 लकडी  ले  जाने  के  पर्याप्त  संख्या  में  माल  डिब्बों  की  व्यवस्था  की  और

 यदि  हां  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 रेलवे  मन्त्री  ने ०  सु०  पुनाचा ) ष  :
 जी  हां  ।

 उच्च  प्राथमिकता  वाले  जैसे  उर्वरक सीमेंट  आदि  जिसके  लिए  मांग

 बहुत  अधिक  कि  निकासी के  लिये  दिये  गये  वचन  के  अनुरूप  इमारती  लकड़ी  भौर  लकड़ी

 के  सामान  जैसे  गैर  प्राथमिकता  वाले  यातायात  के  परिवहन  के  लिए  माल  डिब्बों  की

 यथासंभव  सप्लाई को  सुनिश्चित  करने के  प्रयत्न  किये  जाते  हैं  ।  उदाहरण  के  1  जनवरी

 से  25  1967  तक  की  अवधि में  अल्लाये  स्टेशन  पर  इमारती  लकड़ी  भर  लकड़ी  के

 सामान  से  343  माल  डिब्बे  लादे  गये थे  ।

 काली  मिरच  के  व्यापार में  ag  बाजी

 1332.  श्री  एथोस  :  कया
 वाणिज्य

 मन्त्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (  क्या  काली  मिर्च  के  उत्पादकों  के  fact  की  रक्षा  करने  के  उद्दीन  से  काली  मिचं

 के  व्यापार में  सट्टे  बाजी  रोकने  के  लिए  सरकार  का  कार्यवाही करने  का
 विचार  और

 क्या  सरकार का  विचार  काली  मिर्च  का  राज्य  व्यापार
 आरम्भ  करने  का

 भी

 वाणिज्य  मन्त्री  दिनेश  fag):  पिछले  दो  वर्ष  की  अवधि  की  मुल्य  प्रवृतियों  की

 सावधानीपवेक  समीक्षा  करने  से  पता  लगता है
 कि  काली  faq  के  व्यापार  में  वायदे  के  सौदों  से

 al काली  fad  के  उत्पादकों  के  हितों  पर  THA
 a

 नहीं  पड़ा है  ।

 जी  नहीं
 ।
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 मध्य  प्रदेश  नं  रेलवे  परियोजनाएं

 1333.  श्री  नो ति राजसिह  चौधरी  :  क्या  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  नरसिंहपुर  और  सियोनी

 जिलों  में  खनिज  तथा  इस्पात  पर  आधारित  उद्योग  स्थापित  करने  की  पर्याप्त  सम्भावना  है

 जिससे  ग्रामीणों  तथा  आदिम  जाति  के  लोगों  और  पूर्वी  पाकिस्तान  बाहर  से  आये

 अन्य  भारतीयों  को  बड़े  पैमाने  पर  रोजगार  मिल  सकता  क्या  नरसिंहगढ़  छिन्दवाड़ा

 are  सियोनी  जिलों  में  से  होकर  गुजरने  वाली  ललितपुर  नरसिहपुर-सियोती-गौडिया

 लवे  लाइन  के  निर्माण  का  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  और

 (a)  यदि  ai  तो  इसका  ब्यौरा  है
 ?

 रेलवे  मन्त्री  चे०  मस०  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 नर सिह पर  रेलवे  स्टेशन  पर  पानी  की
 सप्लाई

 1334.
 श्री  नीति राज दिह  चौधरी :

 कया  रेलवे  मन्त्री  यह ट  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (¥)  क्या  नरसिंहपुर  रेलवे  केन्द्रीय  को  सिंगरी  नदी  से  पानी  सप्लाई

 किया  जाता

 कया  रेल  faa  ने  वर्ष  1966  और  1967  में  इस  नदी  पर  बांध  बनाया  था

 जिससे  रेलवेस्टेशन  पर  पानी  सप्लाई  किया  जा

 कया  यह  सच  है  कि  रेलवे  द्वारा  बनाये  गये  बांध  के  कारण  उस  नदी  का  पानी

 नीचे  नहीं  जा  सकता  और  इसके  फलस्वरूप  1966  तथा  1967 में  यह  नदी

 सुख  गई  जिसके  कारण  नदी  के  निचले  भाग  पर  रहने  वाली  जनता  तथा  पशुओं  को  भारी

 कठिनाई  का  सामना  करना

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  बांध  बनाने  के  कारण  नदी  का  पानी  रुक  गया  और  गंदा

 हो  जिसके  फलस्वरूप  वह  पीने  के  योग्य  भी  नहीं  और

 यदि  तो  इस  मामले  में  सरकार  कया  कार्यवाही  क  का  विचार  कर  रही  है
 ?

 राव  मन्त्री  चे०
 जी  हां

 जी  हां  ।  1966  और  1967 में  इस  नदी  पर  एक  अस्थायी  बांध  बनाया

 गयाथा

 जी  नहीं  ।  पिछले  दो  मानसून  के  समय  वर्षा  न  होने  के  न  fe
 बांध

 बनाने  से  नदी  सुख  गयी  यद्यपि  पानी  के  बढ़ाव  के  लिए  नरसिंहपुर  के  क्टर  की  सबाह  से

 निकास  की  व्यवस्था  की  गई  थी  ।

 जी  नहीं  ।  पानी  गंदा  नहीं  है  और यह  रेलवे  द्वारा  इस्तेमाल किया  जा  रहा  है  ।
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 (=)  ऊपर  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 केरल  में  नारियल  जटा  बनाने  वाले  उद्योग

 1335.  श्री  :  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार का  विचार  केरल के  तटीय  क्षेत्रों  में  नारियल  जटा  बनाने  के

 उद्योग  आरम्भ  करने  का  और

 यदि  तो  किन-किन  स्थानों  पर  थे  उद्योग  स्थापित  करने  का  विचार है  ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  उपमंत्री  (  श्री  मुहम्मद  शफी  कुरेशी )  :  तथा

 कायर  जो  केन्द्रीय  सरकार  के  प्रशासनिक  नियंत्रण  के  अंतगर्त  शक

 सांविधिक  निकाय  जिला  weedy  में  कायर  चटाइयों  के

 उत्पादन  के  लिए  एक  शक़्तिचालित  करघा  कारखाना  स्थापित  कर  रहा  है  ।  केरल  Ht  राज्य

 सरकार  का  भी  तटवर्ती  क्षेत्रों  में  कायर  उत्पादन  कारखाने  प्रारम्भ  करने  का  विचार  है  परन्तु

 इन  कारखानो ंके  लिए  अभी  तक  स्थान  निश्चित  नहीं  किये  गये  हैं  ।

 Export  of  Electric  and  Diesel  Locomotives

 1336.  Shri  5.  C.  Samanta  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  electric  and  diesel  locomotives  manufactured  in  India  which

 are  being  exported  to  foreign  countries  alongwith  the  names  of  those  countries;

 (b)  whether  the  demand  of  export  is  fully  met;  if  not,  the  percentage  of  demand
 not  being  met  and  the  steps  being  taken  to  meet  the  full  demand  of  export:

 (c)  whether  only  the  surplus  locomotives  left  after  meeting  the  demands  of  the

 country  are  being  exported;  and

 (d)  whether  a  statement  showing  the  details  of  the  wagons  and  coaches  exported
 from  our  country  will  be  placed  on  the  Table  ?

 The  Minister  of  Railways  (  ShriC.  M.  Poonacha  )  (a)  to  (c)  Manufacture  of

 electric  and  diesel  locomotives  in  India  is  still  ina  developmental  siage  with  a  fairly  bigh

 import  content.  Due  to  foreign  exchange  difficulties,  the  production  has  to  some  extent

 been  controlled  and  at  this  stage  the  entire  production  has  been  ear-marked  for  Indian

 Railways.  With  greater  expected  availability  of  indigenous  components,  the  production

 islikely  to  be  stepped  up  in  the  near  future  when  the  question  of  tendering  against

 foreign  tender  enquiries,  not  made  so  far,  could  be  considered.

 (d)  The  following  exports  have  been  effected  so  far.

 Coachiag  Stock  :

 2  passenger  bogies  to  Thailand  valued  at  Rs.  47,130/-.

 Wagon  Stock  :

 2  prototype  wagons  to  Hungary  (under  despatch).
 480  wagons  to  East  Africa  valued  at  Rs.  1.57  Crores.

 The  following  orders  have  also  been  secured  and  are  under  execution.

 33  coaches  to  Burma  valued  at  Rs.  59.33  lakhs.

 500  wagons  to  Hungarv  valued  at  Rs.  1.62  Crores.

 40  Tank  wagons  to  Ceylon  valued  at  Rs.  31  lakhs.
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 Rail  Link  Between  Hajigur  and  Balmiki  Nagar

 1337  Shri K.  M.  Madhukar  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Government  have  ever  considered  linkirg  Hajipur  with  Balmiki

 Nagar  Railway  station  by  direct  sail  link

 (9)  if  50.0  whether  any  preliminary  work  has  been  undertaken  in  this  connection;
 ane

 (c)  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 lere  is  no  station  called The  Minister  of  Railways  (ShriC.  M.  Poonacha)  (a)
 ‘Balmiki  Nagar  It  is,  therefore,  not  clear  as  to  which:  link:  has  been  asked  for  by
 the  Hon’ble  Member  However,  there  is  no  proposal  at  pre PIL ent  to  construct  any  pew  line

 taking  off  from  Hajipur  station  of  the  Noth  Eastern  Railway.

 (b)  and  (c)  Do  not  arise

 Transfer  of  Railway  Guards  on  Western  Railway

 1338.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai

 Shri  Ram  Singh  Ayarwal

 Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  15  8  fact  that  the  Guards  of  Western  Railway  have  been  experien-
 &  lot  of  difficulties  in  regard  to  their  residences  etc.  due  to  their  periodical  transfer;

 (b)  whether  it  is  also a  fact  that  due  to  their  transfer,  the  education  of  their
 obildren  is  dislocated  and  they  have  to  lose  one  year  onaccount  of  their  shifting  to
 another  school;  and

 if  so,  the  action  taken  to  remove  their  difficulties  ? (c)
 The  Minister  of  Railways  (  ShriC.  M.  Poonacha )  (a)  The  Guards  have  been

 representing  their  difficulties  due  to  periodical  transfers

 (b)  No  Periodical  transfers  are  ordered  at  the  close  of  the  school  session  to  avoid

 dislocation  of  education  of  children

 (  Transfers  are  kept  down  to  the  minimum

 ससुर  राज्य  में  इंगलदल  में  खानों  की  खोज

 39.
 श्री  मुहम्मद  इमाम

 :
 क्या  खान  तथा  धातु  मन्त्री  बताने  की  कया

 करेंगे कि

 मैसूर  राज्य
 में  इ  दलदल  चतुर दुर्ग  में

 कब
 से

 मीता
 थोथा  सल्फेट  भर

 सरोना  मक्खी  की  खानों  की  खोज की  जा  री

 अब  तक  इस  कार्य  पर  कितना धन  व्यय  हो  चुका  और

 क्या इस  क्षेत्र  में  उपलब्ध  अयस्क की  मात्रा  का  अनुमान  लगाया  गया  है
 ?

 इस्पात  ,  खान  तथा  घात  मंत्री  (  डा०  चन्ना  रेड्डी )  सन्‌  1939  और  1949

 के  मध्य  में  मैसूर  राज्य  के  yds  विभाग  ने  पहली  बार  इंगलदहालु  के  पाइ राइट  और
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 नीला  QTaT  के  भंडारों  का  पता  लगाने  के  लिए  सतरें क्षण  pre  किया  ।  इसके  बाद  सु  1251

 में  भारतीय  भूविज्ञान  सबे  क्षण  संस्था  ने  भूभौतिकी  सें  क्षण  किये  ।  अन्वेषण  का  वह  कायें

 मैसुर  के  भूवैज्ञानिक  विभाग  द्वारा  विस्तृत  व्यसन  करके  फिर  आगे  ले  जाया  गया  |

 सत  1957-58  में  भारतीय  भूविज्ञान  सकें  क्षण  संस्था  द्वारा  उस  क्षेत्र में  आधुनिक

 तरीकों  से  प्रस्तुत  भूवैज्ञानिक  मानचित्रण  किया  गया  ।  इसके  बाद  राज्य  सरकार  ने  अन्वेषण

 के  रूप में  व्यसन  कार्य  किया  ।  1966-67  के  दौरान  भारतीय  भूवैज्ञानिक  सें  क्षण

 संस्था  ने  इ  गलत  हाल  क्षेत्र  के  साथ  लगने  वाले  क्षेत्र  में  कुछ  प्रारम्भिक  कार्य  भी  किया  है  ।

 va  अन्वेषणों  के  लिए  भारतीय  भूवैज्ञानिक  ae  क्षण  संस्था  द्वारा  बचें  की  कोई

 अलग  लेखा  नहीं  रखा  जा  रहा  है  ।

 तांबा  अयस्क  के  सदियों  का  अनुमान  एक  मिलियन  मीट्रिक  टन  और  पाइ राइट  के

 भंडार  अनुमान  तीन  मिलियन  मीट्रीक  टन  है  ।

 भरमार  तथा  जींद  के  रेलवे  फाटकों  पर  ऊपरो  पुलों  का  निर्माण

 1340.  श्री  रणधीर  fag  :  क्या  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यात्रा  करने  वाली  जनता  की  सुविधा  के  जिस  रेलवे  फाटकों  के  बन्द

 हो  जाने  पर  घण्टों  प्रतीक्षा  करनी  पड़ती  (1)  हरियाणा  राज्य  में  दिल्ली  सोनीपत  रोड  के

 पार पथ  पर  (2)  जींद  नगर  के  रेलवे  पार पथ  तथा  (3)  भरकर  रोहतक  के.पारपृथ
 पर

 ऊपरी  पुलों  के  निर्माता  अथवा  कोई  अन्य  उपाय  करने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  कब  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेलवे  मन्त्री  (ait  चे०  मु०  :  जींद  और  सोनीपत  में  .  समपारों

 की  जगह  ऊपरी  सड़क  पुल  बनाने  का  अभी  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 सवाल  नहीं  उठता  |

 वर्तमान  नियमों  के  अनुसार  रेल  प्रशासन  fay  भी  adara  व्यस्त  समपार  की

 जगह  ।  ऊपरी  निचला  सड़क  पुल  तभी  बनाते  हैं  जब  उसे  बनाने  की  योजना  राज्य  सरकार  द्वारा

 प्रायोजित  की  गयी  हो  और  साथ  ही  राज्य  सरकार  सड़क  arte  सारी  अपने  हिस्से  की  लागत

 देने  के  लिए  तैयार  हों  ।  सम्बन्धित  राज्य  सरकार  से  अभी  तक  इन  समपारों  में  से  किसी  oot

 की  जगह  सड़क  पुल  बनाने  का  प्रस्ताव  नहीं  मिला  है  |

 रेलवे  के  कुली

 1341.  sit  बलराज  मधोक  :

 री  हरदयाल  मेंगुण  :  क्या  रेलवे  मन्त्री  ag  बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 कि  :

 रेलवे  कुलियों  के  sear  और  सुरक्षा  के  लिये  स्वतन्त्रता  के  बाद  दायें वाही

 की  गई  और
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 लाइसेंस  युवकों  के  रूप  में  प्रति
 व

 रेलवे  कुलियों  से  इक  किये  जाने  लाखों

 रुपयों  को  किस  काम  में  खर्च  किया  जा  रहा  है  ?

 राव  मन्त्री  do  सच  लाट सेंस दार  जो  1947  से  पहने

 आमतौर  पर  ठेकेदारों  की  मौत  नियुक्त किये  जाते  अब  सीधे  रेलवे  द्वारा  लाइसेंस  देकर

 नियुक्त  किये  जाते हैं  ताकि  उन्हें  इस  बात  का  विश्वास  रहे  कि  जब  तक  उनका  काम  और

 सामान्य  आचरण  संतोषजनक  रहेगा  तब  तक  वे  अपना  काम  करते  रहेंगे  |

 उनके  कल्याण  के  लिए  जो  और  काम  किये  गये  हैं  वे  इस  प्रकार  tt

 (1)  लाइसेंसदार  केवल  स्वयं  के  बहुरंग  रोगी  के  रूप  में
 निःशुल्क

 डाक्टरी  चिकित्सा  दी  जाती  और

 (ii)  उनकी  शिकायतों  को  दूर  करने  के  लिए  महत्वपूर्ण  स्टेशनों  पर  द्िदलोय

 समितियां  बनायी  जाती  हैं  ।

 हाल ही  में  रेलों  द्वारा  मालिक  प्रभारों पर  पुनर्विचार  किया
 गया  है है  और

 जहां  कहीं

 आवश्यक  था  दरें  बढ़ा  दी  गयी  हैं  ।

 लाइसेंस  फीस  जो  रकम  इकट्टा की  जाती  है  वह  प्यंवेक्षक  कर्मचारियों  पर

 आने  वाले  बच  कौर  जहाँ  कहीं  रेलों  द्वारा  नदियां  दी  जाती  हैं  वहां  उनको  सप्लाई  पर  खच

 की  जाती  है  ।  लाइसेंस फीस
 ग्न  लाभ न  हानिਂ  के  आधार  पर  केवल  उपयुक्त बचें  पुरा

 करने के  लिए  निश्चित की  जाती  है

 चितरंजन  लोकोमोटिव  वकंशाप  के  tua  saad

 1342.  श्री  देवेन  सेन :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह ह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 चितरंजन  लोकोमोटिव  थर्कंशाप  के  किन-किन  कर्मचारियों  को  राष्ट्रपति  के  आदेश

 के  aaa  1960  से  बरखास्त  किया  गया  और

 क्या  सरकार  का  विचार  उपरोक्त  आदेश  में  संशोधन  करने  का  है  जिससे

 बरखास्त  शुदा  व्यक्ति  अपनी  छंद  टी  पर  जा  सर्क
 ?

 लवे  मन्त्री  चे०  Yo  पूनिया )  किसी  को  बर्खास्त  नहीं  किया  लेकिन

 श्री  शम्भु नाथ  नामक  केवल  एक  saad  को  नौकरी  से  हटा  दिया  गया  ।

 जी  नहीं  ।

 रेलवे  के  कुशल  श्रमिकों  के  वेतन  मान

 1343  श्री  देवेन  सेन

 श्री  ng  लिमये

 कया  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  रेलवे
 में

 कुचल  श्रमिकों  की  दो  क्षेरियां हैं  एक  ag  जिसमें
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 खलासियों  श्रमिकों  )  में  से  भरती  की  जाती  है  तथा  दूसरी  ag  जिसमें  व्यय  साय के

 प्रशिक्षुओं में  से  (5  से  34  वर्ष  तक  के  प्रशिक्षण के  सीघे  नियुक्ति  की  जाती

 यदि  at,  तो  क्या  दोनों  श्रे  रियों  के  श्रमिकों  का  वेतनमान  समान

 क्या  कई  वर्षों  के  प्रशिक्षण  तथा  किये  गये  अतिरिकत  खर्चे  को  ध्यान  में  रखते  हुए

 सरकार  का  विचार  व्यवसाय  के  प्रशिक्षुओं  में  से  नियुक्त  किये  जाने  वाले  कुशल  कर्मचारियों  को

 बढ़ा  वेतनमान देने  का  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 रेलवे  मन्त्री  चे०  सु०  :  से  रेलवे  में  दक्ष  श्रमिकों  की  केवल

 एक  ही  श्रेणी  110  रु-----दक्षता  रोध-4-171-दक्षता

 4-175-5-180  और  इस  श्रे री  के  पद  उन  दस्तकार  शिक्षकों  द्वारा  भरे  जाते  हैं  जो  सीघे

 भर्ती  किये  जाते  हैं  और  ट्र  ड्रोन  ।  अंदर  श्रमिकों  की  पदोन्नति  द्वारा  भरे  जाते  हैं  ।

 दस्तकार  शिक्षकों  को  प्रशिक्षण  दिया  जाता  है  और  प्रशिक्षण  अवधि  सफल तपु वंक  पुरी  कर

 लेने  बाद  उन्हें  दक्ष  कर्मचारियों  के  रूप  में  भेज  दिया  जाता  है  ।  दक्ष  श्रमिकों  के  रूप  में  उनकी

 नियुक्ति  से  पहले  *'बेसिक  ।  अंदर  श्रमिकों  को  विहित  दक्ष  दस्तकार  की  परीक्षा

 पास  करनी  पड़ती  है  ।  दक्ष  कर्मचारियों  दो  एक  सीधे  भर्ती  किये  गये  कर्मचारियों के

 लिये  और  दूसरा  पदोन्नत  किये  गये
 कम

 चोरियों
 के

 देने  का  कोई  औचित्य  नद्दी  है  जबकि

 दक्ष  दस्तकारी  में  कार्य  और  जिम्मेदारियों  में  कोई  अन्तर  नहीं  है  ।

 पटसन को  कमी

 1344.  थी  देवेन  सेन  :

 aa  लिय े:

 श्री  विभूति मिश्र  :

 क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  हमारा  पटसन  उद्योग  पटसन  की  कमी  के  कारण  भारी  संकट

 का  सामना  कर  रहा

 इस  कमी  को  पुरा  करने  के  लिये  सरकार  द्वारा  कया  कायंवाद्दी  को  गई

 क्या  पटसन  की  वस्तुओं  के  निर्यात  में
 कमी

 हो  रही  और

 निर्यात ।  नियति  आय  में  कमी  को  रोकने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  करने

 विचार है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मन्त्री  मुहम्मद  शफी  देवा  में  जुट  की

 लगातार तीन  फसलें  खराब  हो  जाने  के  कारण  उद्योग  को  अपनी  रेशे  की  आवश्यकता  को

 पूरा  करने  में  कठिनाई  है  ।

 देश  में  जूट  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिये  किये  गये  कई  उपायों  के

 स्थानीय  पूर्ति  तथा  मांग  के  मध्य  अन्तर  को  पूरा  करने  के  लिये  कच्चे  जुट  के  आयात  के  लिये

 उदारतापूर्वक  अनुमति दी  जा  रही  है  ।
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 1956-67  CY (ax  जूट  के  माल  का  निर्यात  619,500  मे०  टन ह

 हुआ  जो  1965-66  की  उसी  अवधि  में  हुए  768,400  मे०  टन  के  निर्यात  148,900

 मे ०  टन  कम  था  |

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 fram

 जूट  के  माल  के  निर्यात  ।  नियति  उपाज॑न  को  बढ़ाने  क  लिये  जो  कतिपय  महत्वपूर्ण  उपाय

 किये  गये  हैं  वे  निम्नलिखित  हैं  ——

 (1)  कच्चे  जूट  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  और  खेती  के  gat  हुए  त  तके  अपना  कर  उसकी

 किस्म  में  सुधार  करने  के  लिये  सतत  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं  ।

 (2)  जूट  के  माल  के  नये  तथा  विविध  प्रयोगों  का  पता  लगाने  के  लिये  एक  गहन

 गवेषणा  कार्यक्रम  बनाया  जा  रहा  है  जिससे  जूट  की  खपत  में  वृद्धि  हो  ।  इस  समय  भारतीय

 जूट  मिल  संघ  अमेरिका  में  औद्योगिक  सलाहकारों  की  एक  फर्म  रिसर्च

 के  साथ  एक  गवेषणा  कार्यक्रम  चला  रहा  है  जिसका  प्रमुख  रद्द  दय  जूट  के  माल  के  नए  प्रयोगों

 का  विकास करना  है  ।

 (3)  निर्यात  नियंत्रण  तथा  1963  के  अन्तर्गत

 1  1965  से  अनिवार्य  लदान  ya  निरीक्षण  तथा
 किस्म  नियंत्रण  को  लागू  किया

 गया है  |

 (4)  सोवियत  रूस  और  पूर्व  यूरोपीय  देवों  के  साथ  दीर्घावधि  व्यापार  करार  गये

 हैं  जिनमें  जूट  के  माल  के  निर्यात  के  लिये  विशेष  व्यवस्था  है  ।

 (5)  जूट  के  माल  पर  लगने  वाले  निर्यात  शुल्कों  के  सम्बन्ध  में  समय  समय  पर

 रक्षा  किया  जाता है
 ।  ह।ल  ही  में  किये  गये  पुनरीक्षण  के  परिणामस्वरूप  जूट  के  माल  की

 सभी  किस्मों  पर  शुल्क  घटा  दिया  गया  है  जेसा  नीचे  गया  है

 (1)  कालीनों का  अस्तर
 900  रु०  से  700  रु०  प्रति  मे०  टन

 (2)  विशेष  माल

 (3)  अन्य  हैसियन  900  रु०  से  750  रु०  प्रति  मे०  टन

 (4)  बोरियों  का  टाट  600  रु०  से  450  रु०  प्रति  मे०  टन
 किक

 (5)  सूती  थैलों का  कपड़ा  11  1967  से  600  रु०  से  200  रू०  प्रत्

 Yo  टन  |

 मेंगनीज  का  निर्यात

 1345.  श्री  सेन

 शी  मधु  लिमय े:

 क्या  वाणिज्य मन्त्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  हाल  के  वर्षों  में  मैंगनीज  के  निर्यात  में  कमो  हुई  है
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 कमाना  ere

 (=)  इसके
 क्या  कारण  ;

 को ' नये  बाजारों  का  पता  लगाने  तथा  पुराने  करने  तथा  बनाये

 रखने  के  लिये  क्या
 कायें वाही

 की  गई  है  ;  और

 क्या  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  लिये  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  किये  गयें  हैं  ;  atk

 (=)  इस  अवधि  में  कितनी  विदेशी  gar  अर्जित  की  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 बाश्गिक्य  मन्नी  दिनेश  :  जी  हां

 निर्यात  में  गिरावट  के  कारण  मुख्यतः  ये  हैं  ——

 (1)  उपभोक्ता  देशों  के  निकट  संभरण  के  नये  स्रोतों  का  उद्भव  |

 (2)  उपभोक्ताओं  की
 ग्रहीत  खानों

 के  उत्पादन  में  वृद्धि  ।

 (3)  प्रौद्योगिकीय  oa fara} SIU Ala Gearet
 के  कारण  इस्पात  उत्पादन

 में  मैगनीज  अयस्क
 पर

 कम  निंरतर  ।

 (4)  लौह-मैंगनीज तथा  इस्पात के  उत्पादन  में  वृद्धि  के  कारण  भारत  में

 मैंगनीज  अयस्क  की  श्रांत  रिक  आवश्यकता  बढ़  रही  हैं  ।

 (7)  नये बाज़ारों  का  पता  लगाने  तथा  पुरानों .  को  पुनः  प्राप्त  करने  तथा  रखने

 के  लिए  अनेक  महत्वपूर्ण  मैंगनीज  अयस्क  उपभोक्ता  देशों  में  अभिकरणों  की  की  गई

 अच्छे  व्यापार  सम्बन्ध  कायम  रखने  के  लिए  भारत  के  तथा  धातु  व्यापार  निगम  के

 प्रतिनिधिमण्डल  बिक्री  की  सम्भावनाओं  का  पता  लगाने  तथा  बिकी  करने  के  लिए  मैगनीज

 अयस्क  के  मुख्य  उपभोक्ता  देशों  का  समय  समय  पर  दौरा  करते  हैं  ।

 नहीं  ।

 (=)  विदेशी  मुद्रा  अजन  की  मात्रा  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार में  चालू  नृत्यों  तथा  दूसरी  बातों

 पर  निर्भर  होगी  ।  फिर  भी  1966-67  की  अवधि  में  पियाल ha  ए  reg प्त  14,14,60,000  रुपये

 प्राप्त  हुए  ।

 रेलवे  फे  शिकायत  रजिस्टर

 1346.  निहाल सिह  :

 al  राम  सेवक  यादव  :

 ait  मधु  लिमये  :

 क्या  र  लव  मन्त्री यह  बताने  की  करेंगे कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  इस  बात  की  ओर  दिलाया  गया  है  कि  कुछ  स्टेशनों  पर

 रेलवे  कम  चारी  कई  बार  जर्ब  वे  गलती  पर  होते  हैं  प्रामाणिक  यात्रियों  को  भी  शिकायत

 रजिस्टर नहीं  देते  हैं  ;

 चन यदि  तो  इस  विषय  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ;
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 क्या  सरकार  का  ब्यान  इस  बात  की  ओर  भी  दिलाया  गया  है  कि  कुछ  लोग

 रेलवे  कर्मचारियों  कः  अनुचित  लाभ  उठाने  के  लिये  wat  शिकायत  करते  हैं  और  उन्हें  परेशान

 करत ेहूं  ;  ओर

 क्या  सरकार  का  विचार  एक  या  दो  रुपये  की  जमानत  की  राशि  जमा  कराने  की

 पद्धति  आरम्म  करने  का  है  ताकि  केवल  सच्ची  शिकायतें  ही  की  जा  सकें  और  ईमानदार  रेलवे

 बमबारियों  को  परेशान  न  किया  जा  सके  ?

 रेलवे  भग्त्रो  सु०  :  जी  ai  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  शिकायतें

 मिली हैं  ।

 हिदायत  यह  है  कि  शिकायत  पुस्तिकाओं  को  किसी  ऐसे  स्थान  पर  दीवाल  या

 डेस्क  से  बांध  कर  रखना  चाहिए  जहां  से  साफ  दीख  पड़े  ।  शिकायत  पुस्तिका  का  न  दिया

 बाना  गम्भीर  बात  सभी  जाती  है  और  जिम्मेदार  पाये  गये  कर्मचारी  के  घिरुूद्ध  निवारक

 कार्यवाई की  जाती  है  ।

 जी  कुछ  मामलों  में  ।

 जी

 कोयले  के  मूल्य  में  बृद्धि

 1347.  श्री  निहाल  कया  इस्पात,ख़ान  तथा  धातु  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 क्या  सरकार  का  विचार  कोयले  के  मूल्य  में  पुन  :  वृद्धि  करने  का  है  ;

 गत  छः  वर्षों  में  मुल्य  में  कुल  कितनी  वृद्धि  करने  की  मंजूरी  दी  गई  ;

 क्या  लागत  को  कम  करने  और  मुल्यों  को  घटाने  के  लिये  कोई  कार्यवाही  की

 गइ  है  ;

 क्या  भारतीय  कोयले  का  निर्यात  करने  के  लिये  कुछ  नपे  बाजारों  का  पता  लगाया

 बया है  ;  और

 चौथी  पंच  वर्षीय  योजना  अवधि  में  कोयले  का  निर्यात  करने  के  लिये  कितना  लक्ष्य

 निर्धारित  विया  गया  है  ?

 खान  TAT  धातु  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  to  च०  :  कोयले  के

 मूल्यों  से  संबन्धित  सारा  प्रशन  प्रफुल्ल  आयोग  को  निर्देशित  है  ।  उत्पादन  की  लागतों  के  अध्ययन

 के  आधार  पर  कोयले  के  मूल्यों  में  जो  सामान्य  वृद्धि  होती  उसका  किसी  विशेष  करक  से

 सम्बन्ध  नहीं  है  ।  इस  वृद्धि  के  समय  समय  पर  कुछ  और  मूल्य  वृद्धियां  भी  मन्जूर
 की  जाती  हैं  ।

 थे
 वृद्धियाँ  लेबर  ates  दिब्यूनल  जैसी  निकायों  के  फैसलों  को  कार्यालय

 करने  के  लिये  होती  हैं  और  इन  के  प्रभाव  से  उत्पादन  की  लागत  बढ़  जाती  है  ।
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 कोकिंग  कोयले  न  रण  करणा  cat  मृत्य  सम्बन्धित  संशोधित  ढांचे  को  फरवरी

 1962  में  लागू  किया  गया  ।  कुछ  श्र  राज्यो ंके  कोयलों  के  बारे  में  जून  1962  आर  मोच

 1964  में  तदर्थ  वृद्धियां  की  गई  ।  इसके  पिछले  6  सालों  में  कुल  मिलाकर  कोयले

 के  मूल्यों में  निम्न  वृद्धियों  की  मंजूरी  दी  गई  है
 :-

 बंगाल-बिहार  कोयला  क्ष  त्र

 मेरी  ॥  और  02  रुपये  प्रति  मीट्रिक टन

 अन्य  श्र  खिया  -(6.  22  रुपये  प्रति  मीट्रिक  टन

 मध्य  महाराष्ट्र  शौर  उडीसा  के  दूरस्थ-क्षत्र

 सब  श्र  राज्यों  का  कोयला  5.  42  रुपये  मीट्रिक  टन

 सरकार  की  मूल्य  नीति  इस  प्रकार  बनाई  जाती  है  जिससे  कि  कोयला  उत्पादन

 करने  वाली  इकाईयों  की  अदक्षता  निरूत्साहित  हो  ।

 यद्यपि  कोई  नए  बाजार  नहीं  खोजे  गए  हैं  पर  कुछ  परम्परागत  बाजारों  को  पुन

 अपनाया  गया  है  और  निर्यात  के  लिए  नए  रास्तों  को  खोजने  का  निरन्तर  प्रयास  किया जा

 रहा है  ।

 यह  आशा  की  जाती  है  कि  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  अत  तक  215
 करोड़

 मीट्रिक  टन  कोयला  निर्यात  fear  जावेगा  ।

 भाभा  के  माल  गोदाम  को  प्राय  स्थान  पर  लेना

 1348.  श्री  केदार  पहचान

 श्री  लिमये

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कपा  काका पर  माल  गोदाम को  उत्तर  की  ओर से  दक्षिण की
 ओर  (  रेलवे  के

 पानी  के  टैंक  के  निकट  )  हटाने
 और

 उसी  स्टेशन  पर
 अतिरिक्त

 प्लेटफामं  शैड
 बनाने

 के
 लिये

 स्थान  का  प्रबन्ध  करने  के  सम्बन्ध  में  सरकार  को  भाभा  (4  र  की  जनता  से  कोई

 नया  अभ्यावेदन  प्रात  हुआ  है  ;  और

 यदि  तो  सरकार  की  इस  सम्बन्ध  में  न्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 रेलवे  मंत्रो  (ait  चे०  Fo  जी  हां

 भाभा  के  माल  गोदाम  को  उत्तर  दिशा  से  दक्षिण  दिशा  ले  जाने  पर  बहुत  अधिक

 खर्च  इस  स्टेशन  के  वर्तमान  माल  यातायात  और  वित्तीय  कठिनाइयों  को  देखते

 हुए  औचित्य  नहीं
 है  ।  जहां  तक  अतिरिकत  प्लेटफार्म  बेड  के  लिए  प्रतिवेदन  का  र. स्यपन्ध

 यात्री  यातायात  की  यांमार  मात्रा  को  देखते  हुए  मौजूदा  सुविधाए  पर्याप्त  सभी  जाती  हैं  ।
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 भ्हाभा  में  रेलवे  कमी  का  taa  कर्मचारियों  को  अलाटमेंट

 1349.  शी  केदार  पहचान

 श्री  सध  लिमये

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  डिवीजनल  दानापुर  ने  भामा

 कुच  वर्ष  पहले  अग्रहीत  की  गई  रेलवे  भूमि  अनाज  उगाने  के  लिये  अस्थायी  आधार  पर  कुछ

 रेलवे  कैंचियों  को  दी  थी

 क्यों  मूल  मालिकों  ने  जिनकी  भूमि  अधिग्रहीत  की  गई  थी  रेलवे

 अधिकारियों  से  यंह  प्रार्थना  की  है  कि  इस  भूमि  के  अस्थायी  आधार  पर  अलाटमेंट  के  मामले  में

 उन्हें  वरीयता दी  जानी  चाहिये

 यदि  at,  तो  इस  के  संबंध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  तथा  इस  वर्ष  की

 खरीफ की  फसल  के  लिये  मि  देने की  नीति  क्या  है  ;

 यदि  अन्य  कर्मचारियों  की  तुलना  में  मूल  स्वामियों  कर्मचारियों  को  वरीयता  न  देने

 की  नीति  है  तो  इस  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 रेलवे  मंत्री  (  श्री  Bo go  पूनिया )  जी  ati

 जी  रेल  कर्मचारियों  सहित  कुछ  व्यक्तियों  ने  भूमि  का  qa  स्वामी  होने  का

 दावा  करते  हुए  भूमि  में  नियतन  में  तरजीह  देने  का  प्रतिवेदन  दिया  है  ।  लेकिन  रेलें  यह

 पन  करने  की  स्थिति  में  नहीं  हैं  कि  वे  मुन  स्वामी  हैं
 या

 नहीं  क्योंकि  यह  ata  सीधे  राज्य

 कौर  से  अधिगृहित  की  गयी  थी  ।

 वर्तमान  नियमों  के  अनुसार  स्टेशन  arst  की  खेती  योग्य  भूमि  केवल  रेल-क्मचारियों

 को  दी  जाती  है  ताकि  रेलवे  को  जब  कभी  अपने  काम  के  लिए  उसकी  आवश्यकता  पड़े  वह

 अल्प-सूचना  देकर  ही  उसे  प्रात  कर  ले  ।  इस  तरह  के  अस्थायी  नियतन  में  मूल  स्वामियों  को

 तरजीह  देने  का  कोई  नियम  नहीं  है  ।

 sar कि  उपयु  क्त  भाग  के  उत्तर  में  कहां  गया  सूत-स्वामित्व  वाले

 कर्मचारियों को  तरजीह  देने  के  सुभाव  का  पालन  करने  के  लिए  इस  बारे  में  राज्य  सरकार से

 लिखा-पढ़ी  करनी  होगी  और  चू  कि  इसमें  समय  इसलिए  इस  क्रियाविधि  को  अपनाना

 प्रसाद किय  afs  से  व्यावहारिक  नहीं  है  ।

 Lignite  Coal  Mines  in  Palana,  Rajasthan

 1350.  Shri  L.  Barupal  :  Wiil  the  Minister  of  Steel,  Mines  and  Metals  be  pleased

 to  state

 (a)  the  time  by  which  the  scheme  drawn  for  prospecting  the  lignite  coai  mines  in

 village  Palana in  Bikaner  district  of  Rajasthan  would  be  implemented;

 for  which  it  will  be  used
 (b)  the  quantity  of  coal  expected  to  be  dug  out  from  this  mine  and  the  purpose
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 ne

 (c)  whether  this  variety  of  coal  is  also  being Uvilll  mined  jn  village  Khari  in  (15:51. 1

 Bika  aa. ne.  1  of  Rajasthan;  and

 (d)  if  so,  the  result  there  of

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Steel,  Mines  and  Metals  (Sbri C.
 Sethi)  :  (a)  and(b):  The  Government  of  Rajasthan  are  reported  to  have  completed
 Prospecting  werk  relating  to  the  lignite  deposits  in  Palana  in  Bikaner  District.  Accord ng
 to  the  State  Government,  about  13  million  tonnes  of  lignite  can  be  mined  by  open  cast

 The  actual miping  method  and  used  ina  thermal  power  station  near  the  pit  routh.

 exploitation  of  the  deposit  and  its  utilisation  is  the  concern  of  the  State  Government.

 (c)  No,  Sir.

 (d)  DDoes  not  arise.

 Damage  Caused  to  Railway  Lines  by  Flooos  in  Ghaggar  River

 1351,  Shri  P.  L.  Barupal  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state

 (2)  whether  his  Ministry  has  formulated  any  scheme  to  avoid  damage  caused  to

 railway  lines  by  floods  in  the  Ghaggar  river  every  year  which  results  in  disruption  of
 the  traffic;

 (b)  the  loss  of  revenue  from  goods  traffic  since  the  date  on  which  the  railway
 line  was  closed  upto  Ist  September,  1904;

 (c)  the  total  amount  of  loss  of  revenue  under  railway  passenger  ‘fares  etc.  on  this

 account;

 (0)  the  cost  of  repairs  of  the  damaged  railway  line  etc.,  and

 (e)  the  amount  of  expenditure  required  to  be  incurred  incase a  railway  line  is
 built  of  four  feet  higher  than  the  level  of  the  present  railway  line  and  proper  culverts  are
 built  for  free  flow  of  water  ?

 The  Minister  of  Railways  (Shri  M.  Poonacha)  :  (a)  No  separate  scheine  bus
 been  formulated  by  the  Railway  as  the  problem  involves  flocding  of  not  only  the  railway
 track  but  also  vast  areas  of  land  including  the  Suratgarh  Farms  in  Rajasthan  State.  The
 State  Government  have,  however,  constructed  a  diversion  channel  to  carry  the  flood
 ‘waters  through  the  syphon  under  the  Rajasthan  Canal  to  the  natural  reservoir  formed  by

 the  sand  dunes  to  the  west  of  Suratgarh  thereby  reducing  the  flood  in  the  Ghaggar  bed.

 (b)  Approximately  Rs.  10.32  lakhs  from  1960  to  1964.

 (c)  Approximately  Rs.  5.54  lakhs  from  1960  tc  1964.

 (d)  About  Rs.  10  lakhs  for  1961-62  to  1965-66,

 (6)  The  alignment  is  situated  in  the  bed  of  the  River  Ghaggar  and  therefore

 raising  the  Railway  line  by  4  ft.  will  not  solve  the  problem.  As  such,  the  cost  of  such

 proposal  has  nct  been  worked  out.  However,  aS  mentioned  against  para  (a),  the  State

 Government  is  constructing  a  diversion  channel  which  is  expected  to  carry  away  most  of

 the  discharge  from  the  river  bed,  leaving  only  about  4,000  cusecs,  during  the  monsoons,

 for  which  the  existing  culverts  and  bridges  are  quite  adequate.

 गुणा-मक्सी  रेलवे  परियोजना

 352.  श्री  बाबूराव  पटेल :  क्या  रेलवे  मंत्री  7  1967  के  अतारांकित  wear

 संख्या  855  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  गुरा-मक्‍सी  रेलवे  परियोजना

 =r  न्यूनता  कि क  कि  |
 स को  पुरा  करने  के  लिए  कौन  सी  गई  लक्ष्य  धारित  की  गई  है  ?
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 रेलवे  मंत्री  चे ०  मु०  :  इस  परियोजना को  पूरा  करने  के  लिए  एक

 faa  लक्ष्य  तिथि  निर्धारित  करने  के  प्रदान  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  और  इस  विषय  पर

 after  ही  कोई  निराले  कर  जायेगा  ।

 Maheshi  Railway  Station

 1353.  Shri  1६.  M.  Madhukar  :  Will  the  Minister  of  Railways
 be

 pleased  to  state

 the  | 2 (a)  whether  Maheshi  station  of  हि  Aw  ह  Br  astern  Railway  has  been  made  a  ‘B’  Class न
 Railway  station;

 (b)  whether  all  the  facilities  provided  at  छि  Class  railway  station  are  available

 there.;

 (c)  if  so,  the  nature  thereof;

 (0)  if  the  said  station  has  been  included  in  ‘B’  class ह  the  reas Wy  Gas  ons  for  stoppage  of

 the  trains  there  for  only  three  minutes  now  while  previously  the  trains  had  been
 stopping

 there  for  ten  minutes;

 (ec)  whether  Government  propose  to  construct  a  shed  over  the  platform  of  the

 said  station;  and

 (f)  if  so,  the  action  being  taken  in  this  regard  ?

 The  Minister  of  Railways  (Shri  C.  M.  Poonacha)  :  (a)  No.

 (b)  and  (0)  Do  not  arise.

 (d)  There  has  been  no  curtailment  in  duration  of  stoppages  of  trains.

 No. ©)

 (f)  Does  not  arise.

 खुरदा  रोड  में  स्थानीय  लोगों  को  रोजगार  दिया  जाना

 1354.  थी  श्र०  ata:  श्री डी०  एन०  देव  :

 श्री प्र०  के  देव :  श्री  गु०
 च०  नायक  :

 श्री क०  प्र०  सिह  देव
 :  श्री  to  प्रमाण  :

 ee
 बया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  1१

 क्या  उड़ीसा  के  लोगों  ने  यह  A] at  प  लगाते  हुए  एक  अभ्यावेदन  दिया  है  कि  खुरदा

 रोड  स्थित  रेलवे  के  विभिन्‍न  विभागों  में  स्थानीय  लोगों  को  रोजगार  नहीं  दिया  जाता ;

 और

 यदि  तो  स्थानीय  लोगों  को  रोजगार  देने  के  लिए  कार्यवाही की

 गई  है
 ?

 रेलवे  मंत्री  (  श्री  Ao  go  पूनिया  )  :
 जी

 (a)  प्रश्न  ही  नहीं  उठता
 ।
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 लाना  ee a

 Price  of  Gement

 Will 355.  Shri  Sidheshwar  Prasad  Minister  of  Industrial  Development  and

 Company  Affairs  be  pleased  to  state

 (a)  whether  the  attention  of  Government  has  been  drawn  to  the  fact  that  cement

 is  in  short  supply  for  the  past  few  months  and  its  price  has  also  gone  up  considerably;

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor,  and

 (c)  the  steps  being  taken  to  improve  the  situation  ?

 The  Minister  of  Industrial  Development  and  Company  Affairs  (ShriF.  A.  Ahmed) :
 (a)  and  (b)  No,  Sir.  ‘The  supely  position  insecent  months  all  over  the  country  has

 beea  satisfactory.  In  May  1967,  the  Governments  of  Haryana  and  Punjab  have,  how-
 ever,  reported  shortage  of  cement  in  certain  districts  and  towns.  Price  of  cement  has
 not  gone  up.  The  last  price  increase  given  from  1.4.1967  was  to  the  extent  of  Rs.  1.20  per
 tonne  on  account  of  enhanced  freight  charges

 (c)  The  cement  industry’s  Central  Organisation  viz.  Cement  Allocation  and

 Coordination  Organisation,  which  is  looking  after  the  distribution  of  cement,  has  been
 asked  to  be  vigilant  and  to  ensure  that  supplies  to  all  parts  of  the  country  are  maintained
 at  past  levels,  if  not  improved  upon.  Specific  complaints,  when  received  from  any

 State  Governments,  are  referred  to  this  Organisation  for  taking  immediate  remedial
 measures,

 नारियल  set  के  धागे  के  लिये  रल  के  साल  डिब्बों  का  a  मिलना

 1356.  थ्री  श्रीधर  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  केरल  के  बड़ागरा  के  नारियल-जटा  धागा  व्यापारियों  की  ओर

 मिलने  के  बारे से  नारियल-जटा  के  धागे  की  गांठों  की  ढुलाई  के  लिये  रेल  के  माल  डिब्बों

 में  को  अभ्यावेदन  मिला  है  ;  कौर

 यदि  तो  इस  स्थिति  को  सुधारने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  at  गई  है

 रेलवे  मंत्री  चे०  मु०  पूनिया )  जी  हाँ  ।

 लदान  बढ़ा  गया  से  20  1967  aw  की  अवधि में

 बडागरा से  नारियल-जटा  के  39  माल  डिब्बे  लादे  गये  ।  इसके  अलावा इस  अवधि  में  इस  स्टेशन

 से  368  विवाद  नारियल-जटा  फुटकर  के  रूप  में  भी  भेजी  गयी  ।

 सद्र रण  सम्बन्धी  मशीनों  का

 1357.  श्री  श्रीधर  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 व्या  वर्ष  1964  से  1966  के  दौरान  मुद्रण  संबंधी  मशीनों  का  आयात  करनें  के

 लिये  गेर-सरकारी  weal  को  लायसेंस  जारी  किये  गये  थे  ;  और

 यदि  तो  उन  व्यक्तियों  और  संगठनों  के  नाम  बया  हैं  जिनको  लायसेंस  दिये

 गये थे  ?

 वाणिज्य  मंत्री  (  sit  दिनेश  fag  )  हां
 ।
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 गत  तीन  वर्षों  में  मुद्रण  सम्बन्धी  मशीनों  के  लिए  Uh  बड़ी  wear  में
 ५०

 जारी  किए  गए
 हैं  तथा  ऐसे  सभी  आयात  लाइसेंसों  के  व्यौरे  औद्योगिक  भायात

 तथा  निर्यात  लाइसेंसों  के  साप्ताहिक  बुलेटिन  में  नियमित  रूप  से  प्रकाशित  होते  जिसकी

 प्रतियां  संसद्‌  पुस्तकालय  में  प्राप्य  हैं  ।

 केरल  में  सूक्ष्म  where  उद्योग

 1358.  श्री  श्री घर रण  क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय  कार्य  मंत्री  यह  बताने की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 केरल  में  सूक्ष्म  stent  उद्योग  स्थापित  करने  के  काम  में  अब  तक  कितनी  प्रगति

 हुई  है  ;
 और

 कारखाने  में  कब  कार्य  आरम्भ  होने  की  भाशा  है  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय  कार्य  wat  (  मी  फखरुद्दीन  चली  अ्रहूमद  )  :

 पाल घाट में  स्थापित  सिविल  इंजीनियरी  कार्यालय  कारखाने  के  स्थान  पर  भूमि  और

 प्रारम्भिक  निर्माण  काय  का  विस्तृत  सर्वेक्षण कर  रहा  है  ।  केरल  सरकार  ने  सलम पु भा

 बंघ  से  कारखाने  के  स्थान  तक  पानी  पहुंचाने  कीः  व्यवस्था  करने  के  लिए  कार्यवाही  आरम्भ

 कर  दी  है  ।  कारखाने  की  इमारत  के  निर्माण  के  लिए  टेण्डर  संबंधी  कागजों  को  पूरा  कराने
 के

 लिए  भीं  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।  17  इंजीनियरों  के  पहले  दल  की  समर्ती  की  जा  चुकी है

 और  एक  परियोजना  प्रशासक  नियुक्त  कर  लिया  गया  है  ।

 ao  1968  के  अन्त  तक  ।

 मैसूर  गौर  उत्तर  केरल  के  बीच  रेल  areas

 1359.  श्री  कया  tea  मस्ती  यह  बताने  कि  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  मैसुर  और  उत्तर  केरल  के  बीच  रेल
 द्वारा  संबंध  स्थापित  करने  की

 संभावना के  विषय में  छानबीन  की  है  ;  और

 ह ै? यदि  तो  उसका  व्यौरा  विस्तार  से  क्या  ष

 रेलवे  मन्त्री  चे०  Yo  :  जी  हां

 कुर्ग  के  रास्ते  तेल्लिच्चेर  और  मंजूर  के  बीच  एक  मीटर  लाइन  बनाने
 के  लिए

 1957-58  में  अभिशंसन  इंजीनियरिंग  और  यातायात  सर्वेक्षण  किया  गया  था  ।  यह  प्रस्ताव

 भलाभप्नद  पाया  गया  ॥

 उडीसा  में  छोटे  माने  के  उद्योग

 1360.  धी  रामचन्द्र  इलाका  :  श्री  हीरजी भाई  :

 at  ख०  प्रधानी : थी  घुलेदवर मीना  :

 कया  औद्योगिक  बिकास  तथा  समवाय  कार्य  मंत्री  यह  बताने  कीं  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  1967-68  में  उड़ीसा में  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों के  विकास  के  aaa  में  कोई

 योजनायें  प्राप्त  हुई  हैं  ;  अ्रौर
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 यदि  तो  उनके  लिए  कितनी  राशि  निर्धारित  का  '  विचार  है  और उन

 घोजनाओं का का  ब्यौरा कया  है  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय  काय  मंत्री  (  श्री  फखरुद्दीन  alt  अहमद  )

 और  :  उड़ीसा  राज्य  सरकार  ने  चौथी  योजना  की  अवधि  में  निम्नलिखित

 सम्मिलित  कर  ली  हैं  1  वर्ष  1967-68  की  योजनाएं  अलग  से  नहीं  दिखाई
 =  )
 e}

 उद्योगों  को  राजकीय  सहायता  अधिनियम  के  अन्तर्गत

 औद्योगिक  सहकारी  संस्थाओं  को  अश पु जी  संबंधी  ऋण

 औद्योगिक  सहकारी  संस्थानों  को  कार्यकारी  पू  जी  संबंधी

 पंचायत  उद्योगों  की  सामान्य  पू  जी  में  हिस्सा

 पंचायत  उद्योगों  की  स्थापना  के  लिए  चुनी  हुई  प्राम  पंचायतों  को  अनुदान

 औद्योगिक  सहकारी  संस्थाओं  को  प्रबन्ध  संबंधी  कर्मचारियों  के  मामले  में  आधिक

 ara  वित्त  समीकरणों  को  औद्योगिक  सहकारी  संस्थाओं  द्वारा  ब्याज  के  संबंध

 में  बारीक

 कारखाने  की  बिजली  संबंधी  प्रफुल्ल  को  समान  करने  के  लिए  गॉथिक

 9.  प्रदर्शनियां एवं  मेले  ।

 ग्रामीण  लघु  उद्योग  संबंधी  कार्यकारी  दत  ने  लघु  उद्योगों  तथा  औद्योगिक  बस्तियों  के

 विकास के  लिए  130  लाख  रूपये  की  व्यवस्था करने  की  सिफारिश  की  है  |

 इस्पात का  आपात

 1361  श्री  रामचन्द्र  शमी  हीरजी  साई

 sit  ८ है ५  प्रधानी
 st  घुलेदवर

 क्या  खान  कौर  धातु  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करने  कि  उड़ीसा  राज्य  को

 1966-67  में  इस्पात  का  आयात  करने  के  लिए  कितनी  विदेशी  मुद्रा  नियत  की  गई  थी
 ?

 खान  धात  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  प्र०  गोदे

 और  इस्पात  के  आयात  के  लिए  लाइसेंस  नीति  में  ढील  देने से  अगस्त  1966  में

 ं  दी किसी  भी  राज्य  को  लोहे  और  इस्पात  का  आयात  करने  के  लिए  अलग  से  विदेशी  मुद्रा

 गई  ।  राज्यों  के  लघु  उद्योग  कौर  दूसरे  कारखाने  इस  नीति  में  बताये  गये  तरीके  के  अनुसार

 कच्चे  संघटक  और  फालतू  पुर्जे  आयात  कर  सकते  हैं  ।
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 उड़ीसा  में  भारों  उद्योग

 1362.  श्री  रामचन्द्र  इलाका  ait  हीरजी  भाई

 श्री  कुलेश्वर  मीना  है  @o  प्रधानी

 बया  प्रौद्योगिक  विकास  तथा  समवाय  काय  मंत्री  यप  बताने  की  कृपा  कर  गे  fH

 वर्ष  1967-68  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  उड़ीसा  में  कोई  भारी  उद्योग  tqT-

 पित  करने  का  प्रस्ताव  और

 afe  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 प्रौद्योगिक  विकास  तपा  ware  कायें  मन्त्री  फ खि रद् दीन  श्र  लो  :

 पौर  :
 जानकारी  इकट्टा  की  जा  रही है  और  वह  विक  समा  पटल  पद

 र्ख्व्षी  जायेगी  |

 होट  पैमाने  के  उद्योगों  सम्बन्धी  प्रशिक्षण

 1363.  न्  रामचन्द्र  इलाका  धी  होरजी  भाई :

 थ्री  ख०  प्रधानी : धरी  कुलेश्वर  मीना

 बया  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय  कार्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  कर ेग  कि

 पिछले  तीन  महीनों  में  उड़ीसा  से  कितने  लोग  छोटे  पैमाने के
 के  उद्योगों  का

 प्रशिक्षण
 लेगे  के  लिए  विदेशों  में  भेजे  गए  और

 जिन  देशों
 में

 उन्हें  भेजा  गया  उनके  नाम क्या  हैं  ?

 औद्योगिक  विद स  तथा  समवाय  कार्य  सन्नी  फखरुद्दीन  wat  नहीं  ।

 seq ही  नहीं  उठता  |

 उड़ीसा  को  सीमेंट  व्ही

 1364.  पि  रासंचाद्र  इलाका  er
 है|  al 17.0 |

 a ही  yor पी  भाई

 श्री  बलेश्वर  मीना  थ्री  wo  प्रधानी

 कया  प्रौद्योगिक  fara  तथा  समवाय  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करें  गे  र

 उड़ीसा  को  इस  समय  कितने  सीमेंट  की  आवश्यकता  और

 1966-67  में  उड़ीसा  राज्य  को  वस्तुतः  कितना  सीमेंट  दिया  गया  |

 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय  कार्य  मंत्री  ( at  फखरुद्दीन  डु हन कद

 ate
 चूकि  सीमेंट  के  मुल्य  तथा  वितरण  से  नियन्त्रण  ददा  चिया  गया

 अतः  अब  राज्य  सरकारों  को  नियतन के  लिए  सीमेंट  की  अपनी  आवश्यकता  Fag  सरकार

 को  सूचित  करने  की  दोई  आद  द्य  करता  nar
 है

 ।  सस 47a  ण्य  Al  |  है  aNd  के  बदले  उनकी  शा वद यकता  शब  स्वयं
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 उद्योग  art  हो  सामान्य  ब्यापारिक  साधनों  द्वारा  पूरी  की  जाती  हैं  ।  1966-67  में  उड़ीसा

 को  3,83,01(/0  मी०  टन  सीमेंट  का  वास्तविक  सम्मान  किया  गया  ।  चू  कि  सीमेंट  की  अत्यधिक

 कमी  की  कोई  fata  शिकायत  प्राप्त  नहीं  हुई  है  इसलिए  सभा  यह  जाता  है  कि  उक्त  राज्य

 ता
 ~

 की  aaa  इतनी  ही  थी  ।  यदि  और  अधिक  परिभाषा  की  आवश्यकता  पड़ती  भी  हैं

 उद्योग  sa  पुरी  कर  सकता  है  ।

 1366.  श्री  सोहरन  :  नया  दारिणज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 देश  में  राज्य  खादी  बोर्डों  द्वारा  fea  गये  सुप्रबन्ध  तथा  धन  के
 गबन  के  सम्बन्ध  में

 कितनी  शिकायतें  आई  हैं  ;

 क्या  इन  खादी  बोर्डों  के  नाम  वे  are  गें  कोई  जांच  की  गई

 यदि  तो  जांच  का  निष्कर्ष  क्या  निकला  और

 ये  बो  ठीक  प्रकार  काम  इसके  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 बाशी  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  मुहम्मद  शो  :  जम्मू  तथा

 उड़ीसा  और  पंजाब  के  राज्य  बोर्डों  द्वारा  आयोग  को  भेजे  मये  कपट

 कौर  निधियों  के  दुर्थिनियोग  के  मामलों  के  अतिरिक्त  आंध्र  मध्य  मैसूर  शौर

 स्थान  के  चार  राज्य  बोर्डों  के  सम्बन्ध  में  शिकायत  प्राप्त  हुई  थीं  |

 हां  ।

 कुछ  देखी  गई  अनियमितताएं  इस  प्रकार  हैं  :-

 fia  विवरणों  और  संतुलन  पत्रों  तैयार  किय  जाने  में  विलम्ब

 और  भुगतान  लेखों  के  ।

 हष्टिबन्धक  पत्र  प्राप्त  करने  में  विलम्ब  ।

 उपयोग  प्रमाण  पन्ना  के  प्राप्त  करने  और  देने  में  विलम्ब  ।

 एएन जिन  प्रयोजन  के  लिए  निधियां  दी  गई  झ  उनमें  न  लगाकर  अन्य  प्रयोजनों  में

 लगाना  |

 )  अनुमोदित  लेखा  प्रकिया  के  न  होने  के  परिणामस्वरूप  लेखों  का  अव्यवस्थित  ढंग

 से  रखा  जाना  ।

 राज्य  सरकार  विभाग  द्वारा  सहकारी  समितियों  के  लेखों  की  जांच  में  विलम्ब  ।

 राज्य  सरकार  द्वारा  प्रक्रिया  सम्बन्धी  नियमों  कौर  विनियमों का  तैयार  न  किया

 जाना  तथा  अनुमोदन  न  किया  जाना  ।

 उधार  विक्रय  के  अन्तर्गत  बड़ी  राशियां  बकाया

 प्रदर्शियों  के  लेखों  को  HA  निगम  रूप  देने  में  विलम्ब  ।
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 संस्थाओं/सहका री  समितियों
 से  उपयोग  न  की  गई  निधियों  वसूली  में

 विलम्ब  |

 सावधि  विक्षेपों  में  निधियों  का  विनियोजन  ।

 ि  ]  राज्य  बोर्डों  की  बैठकों  में  प्राप्ति  तथा  व्य  के  लेखों  पर  भी  चर्चा  की

 है  ।

 उनके  छ्ञारा  वित्तापोषित  संस्थानों  और  सहकारी  समितियों  से  संतुलन  पत्रों  की

 gfe  area  करने  की  एक  पद्धति  ।

 राज्य  बोर्डों  द्वारा  जिन  संस्थाओं  को  सहायता  दी  गई  है  उन  संस्थाओं  से  उपयोग

 प्रमाण  पत्रों  के  प्राप्त  करने  में  प्रगति  देखने  के  लिये  उपयुक्त  रजिस्टरों  का

 रखा  जाना  ॥

 उपयुक्त  रजिस्टरों  के  द्वारा  संस्थाओं/सहकारी  समितियों  द्वारा  दिये  गये  ऋणों

 के  भुगतान  समय  पर  लौटा  जाने  को  प्रगति  को  देखने  के  लिए  नई  पढ़ती  का

 लागू  किया  जाना  |

 बजट  तैयार  करने  और  बजट  आवंटनों  के  अनुसार  निहित  शीर्षकों  के  अन्तर्गत

 व्यय  देखने  के  लिए  एक  प्रक्रिया  का  निर्धारित  किया  जाना  ।

 (&:)  अधिकांश  राज्य  बोर्डों  में  आन्तरिक  लेखा  परीक्षण  पद्धति  का  लागू  किया  जाना

 जिससे  वे  समय  समय  पर  संस्थाओं/सहकारी  समितियों  के  का  पुनर्विलोकन

 कर  सके  ।

 आयोग  के  वरिष्ठ  अधिकारी  राज्य  बोर्डों  का  अध्ययन  करते  हैं  और  राज्य  बोर्डों

 के  प्रतिनिधियों  के  साथ  उनकी  समस्याओं  गौर  आपत्तियों  पर  चर्चा  की  जाती  है

 भौर  यदि  आवश्यक  हो  तो  राज्य  सरकारों  के  साथ  भी  चर्चा  की  जादी  है  ।

 (aie)  जब  राज्य  बोर्डों  के  वारिक  उत्पादन  कार्यक्रमों  पर  विचार  किया  जाता है  तो  अन्य

 बातों  के  साथ  साथ  बंकाया  राशियों  की  वसूली  सम्बन्धी  त्रुटियों  का

 घटाया  देख  राशियों  की  पेशगी  दी  रकमों  सम्बन्धी  खातों  का

 ठीक  किया  प्रशासनिक  व्य  में  महालेखा पाल  के  लेखा

 परीक्षण  प्रतिवेदन  और  आवइयक.उपचारीय  उपायों,अब  तक  के  लेखों  का  तैयार

 किया  जाना  और  आन्तरिक  लेखा  परीक्षण  पर  भी  चर्चा  की  जाती  है  ।

 ध्रलाभप्रद  कपड़ा  मिलों  को  सरकार  द्वारा  अपने  नियंत्रित  में  लेना

 1367:  भी  Jo  Fo  कापड़िया  श्री  शादी  कुमार  चौधरी

 थी  देवकीनन्दन  पटो  दिया  :  श्री  स०  च०  सामन्त :

 थी  मुहम्मद  इमाम  :  alt  काशीनाथ
 पाण्डेय  :

 भी  गार्डिलिगन  गौड  :

 क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  विचार  अलाभप्रद  कपड़ा  मिलों  के  प्रबंध के  लिये  एक  निगम  की

 स्थापना  करने  का  और
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 ह  मग

 ate  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  ह

 बाशी  संत्रातय  में  उप-मंत्री  मुहम्मद  दफा  :  और  सरकार

 एक  वस्त्र  निगम  की  स्थापना  के  प्रश्न  पर  सक्रिय  रूप  में  विचार  कर  रही  जो  उसे  सौंपे  गयें

 कुछ  अन्य  कार्यों  को  करने  के  अलावा  ऐसी  कमजोर  तथा  समाप्तप्राय  वस्त्र  मिलों  को  अपने

 अधिकार  में  लकर  उन्हें  चलायेगा  जो  अर्थिक  रूप  में  चलने  योग्य  तो  हों  पर  कतिपय  कारणों

 से  बंद  हो  गई  हों  या  जिनके  दीघा  ही  बंद  होने  का  खतरा  हो  ।

 राजस्थान  में  औद्योगिक  विस्तार  सेवा

 ्रो  र्०  प्रधानी  : 1368.  शी  धनेश्वर  मीना  :

 रामचन्द्र  इलाका  :  श्री  हीरजी  भाई  :

 क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1966-67  में  राजस्थान  में  औद्योगिक  विस्तार  सेवा  से  छोटे  पैमाने  के  कितने

 कारखानों  को  लाभ  और

 उपयुक्त  अवधि  में  उस  राज्य  में  इन  कारखानों  को  कितनी  राशि  का  ऋण  मंजूर

 किया  गया  ।

 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय  का  मंडी  wasna TINT  | ह 4  wet

 तकनीकी  सहायता  :

 1.  पार्टियों  की  संख्या  जिनसे  उनके  कारखाने  में  ही  सम्यक  स्थापित

 किया  गया  |  2208

 पार्टियों  की  संख्या  जिसे  सम्पर्क  स्थापित  किया  गया  |  79  96

 3151 पार्टियों  की  संख्या  जिन्हें  केवल  तकनीकी  सलाह  दी  गई  ।

 पार्थियों  की  संख्या  जिन्हें  नए  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  जानकारी

 1000

 5  किए  गए  प्रदर्शनों  की  संख्या  फिरती  वक  गायों  के  226

 6  ऐसी  पार्टियों  की  संख्या  जिनको  अन्य  सहायता  प्रदान  की  गई  3384

 चलती  फिरती  वर्क  शाप

 1,  केन्द्रों  की  संख्या  जिनका  निरीक्षण  किया  गया  81

 2.  किए  गए  प्रदर्शनों  की  संख्या

 3.  प्रशिक्षित  किए  गए  कारीगरों  की  संख्या  262

 वर्कशापों  को  गतिविधियां
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 2.  पार्टियों  की  q  Bf  जिन्होंने  उ  जरस  पर  काम  करवाने के

 लिए  विस्तार  केन्द्र  वर्कशॉप  को  देसा  1157

 ७  पार्थियों  की  संध्या  जिन्हें  वास्तविक  सहायता  दी  गई  1062

 केद्र  द्वारा  राज्य  सरकारों  को  इकट्ठा  करा  दिया  जाता  है  ताकि  वे  उसे  अपनी

 योजनाओं  के  लिए  उपयोग  में  ला  जिनमें  उद्योगों  को  राज्य  सहायता  अधिनियम  के

 जगत  लघु  एककों  औद्योगिक  सहकारी  समितियों  सामान्य  सेवा  सुविधा
 उत्पादन

 केन्द्रों  को  ऋण  देना  शामिल  है  ।  वर्तमान  प्रकिया  के  अनुसार  केन्द्रीय  सहायता  की  स्वीकृति

 वित्तीय  ag  के  अन्त  में  व्यय  के  वार्षिक  जिनमें  पहली  तीन  तिमाहियों  का  वास्तविक

 व्यय  तथा  चौथी  तिमाही  के  सम्भावित व्यय  के  आघार  पर  दी  जाती है  और
 राज्य  सरकारें

 अपने  खर्च को  वित्त  मन्त्रालय  द्वारा  नियत  *व्अर्थॉपाय  अग्रिम  राशि  से  पूरा  करती

 1966-67  में  राजस्थान  सरकार  को  लघु  उद्योगों  का  विकास  करने  के  लिए  2.10  लाख

 रुपये  के  ऋण  का  अस्थायी  भुगतान  किया  गया  है  ।

 राजस्थान में  छोटे  पैमाने  के  उद्योग

 1369.  श्री  धनेश्वर  मीना  :

 श्री  रामचन्द्र  इलाका  श्री  हीरजी  भाई

 क्या  औद्योगिक  निकास  तथा  समवाय  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  1967-68 में  राजस्थान में  छोटे  पैमान ेके  उद्योगों  का  विकास  करने के

 सम्बन्ध  में  कोई  योजनायें  मिली  और

 यदि  तो  उनके  लिये  कितना  घन  नियत  करने  का  विचार है  तथा  योजनायें

 किस  प्रकार  की  हैं  ?

 औद्योगिक  निकास  तथा  सम चाय  कार्य  मंत्री  (sit  फखरुद्दीन  चली  :  और

 :  राजस्थान  सरकार  ने  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  लिये  निम्नलिखित  योजनाएं  शामिल

 की  हैं  (1967-68  की  योजनाओं  को  प्रथम  नहीं  दिखाया  गया

 लघु  उद्योगों  के  लिए  ऋण

 लेदर  वर्क्स
 ट्रे  लीग  इन्स्टीच्यूट  का  विकास

 किस्म  चिन् हां कन  तथा  निर्यात  संवर्धन

 औद्योगिक  तथा  परीक्षण  प्रयोगशालाओं  का  विकास

 राजस्थान  वित्त  निगम  और  दूसरी  बे
 किंग  संस्थाओं

 के
 व्याज  पर  राज्य  सहायता

 भौदचयोगिक  अनुसंधान  प्रयोगशाला  का  विस्तार

 किस्म  चिन्हांकन

 खण्डों  में  सामान्य  सुविधा  के  केन्द्र

 सामाजिक  कल्याण  योजना

 राज्य  सरकार  ने  लघु  उद्योग  तथा  औद्योगिक  विकास  के  विकास के  लिए
 बजट

 में  7.75  लाख  रुपये  की  व्यवस्था  की
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 राजस्थान  भारों  उद्योग

 1370  श्री  धनेश्वर  सीना  श्री  हीरजी  माई

 भी  रामचन्द्र  इलाका  थी  व्  धघ्रधानी

 क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  सिवाय  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  1967-68  में  राजस्थान  में  कोई  मारी  उद्योग  स्थापित  करने

 के  लिये  कोई  विचार  कर  रही  कौर

 यदि  तो  उसका ब्यौरा  क्या है
 ?

 प्रौद्योगिक  विकास  तथा  समवाय  कार्य  मंत्री  (>i  फखरुद्दीन  welt  तरह मद  )  और

 जानकारी  प्राप्त  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ॥

 राजस्थान  में  भ्रौदोणिक  कारखाने

 1371.  श्री  धलेदसर  सोता  थी  ख०  प्रधानी

 थ्रो  रामचन्द्र  इलाका  श्री  हीरजी  माई

 क्या  औद्योगिक  fasta  तथा  समवाय  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ag

 1967-68  में  राजस्थान  में  सरकार  का  कौन  कौन  से  औद्योगिक  कारखाने  स्थापित  करने  का

 विचार है
 ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  समस्या  मंत्री  फखरुद्दीन  welt  अहमद )  :
 निम्न

 लिखित  केन्द्रीय  जिनका  राजस्थान  में  निर्माण  कार्य  चल  रहा  1967-68  तक

 पूर्णा  हो  जायेंगी  |

 ||  उदयपुर में  जिक
 स्पेक्टर

 2  यन्त्रों  कारखाना

 इसके  अतिरिक्त  अजमेर  में  एक  मशीनी  औजारों  का  कारखाना  स्थापित  किया  जायगा  ।

 राज्य  सरकार  के  क्षेत्र  में  निम्नलिखित  परियोजनाएं  राजस्थान  चतुर्थ  पंचवर्षीय

 योजना  में  शामिल  at  हैं

 1  औद्योगिक  क्षेत्नों  का  विकास

 2  ऊनी  कपडे  की  मिल

 3  चमड़ा  रंगने  की

 A  सोडियम  सल्फेट  संयंत्र  का  विस्तार

 द ्  हाई-टेक  ग्लास  फैक्टरी

 at  परियोजनाओं  को  कार्यान्वित  करने  का  काम  राज्य  सरकार  पर  है  ।

 निर्मितियों  को  स्टेनलेस  स्टील  की  सप्लाई

 1372.  श्री  घुलेदवर  मोना  श्री  हीरजी  भाई

 शी  रामचन्द्र  इलाका  थी  प्रधानी

 क्या  खान  तथा  घात  मंत्री  निर्माताओं  कों  स्टेनलेस  स्टील  की  सप्लाई  बारे  में

 31  1967  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  183  के  उत्तर  के  सम्बन्ध में  यह  बताने  की  कृपा

 करे गे  कि  :

 1208



 12  1889  लिखित  उत्तर
 ननागकाननावाधाध  el

 क्या  सरकार  ने  इस  सामने  पर  इस  बीच  विचार  कर  लिया  और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 खान  तथा  धातु  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्दी  प्र०  चे  :  a

 1967-68
 के

 लिये  लोहे  और  इस्पात  की  aaa  नीति  में  जिसकी  घोषणा  लोहा

 और  इस्पात  नियन्त्रक  ने  अपने  16  1967  के  सरकारी  नोटिस  में  की  बर्तनों तथा  अन्य

 घरेलू  सामान  बनाने  वालों  के  लिए  स्टेनलेस  स्टील  और  प्लेटों  के  आयात  के

 लिए  भी  व्यवस्था  की  गई  है  ।  विस्तृत  का्यंप्रशाली  पर  बिचार  किया  जा  रहा  है  और  इसकी

 घोषणा  ale  ही  की  जायेगी  ।

 मद्रास  में  पुल  निरीक्षक  अनुभाग

 1373,  श्री  नम्बियार  :  क्या  tra  मंत्री  यह  बतान  की  कृपा  करेगे  कि :

 क्या  यह  सच  है  कि  दक्षिण  रेलवे  में  मद्रास  में  पूल  निरीक्षकों  के  अनुभाग  के  31

 अस्थायी  करमचारियों  को  पांच  ae  से  लेकर  पन्द्रह  साल  तक  की  नौकरी  पुरी  कर  चुके

 नौकरी  से  निकालने  के  नोटिस  हाल  में  दिये  गए

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 उनकी  लगातार  लम्बी  अवधि
 तक

 की  नौकरी  पर  विचार  करते  हुए  उनको

 पीक  नौकरी  देने  के  लिए  क्या  काय  वाही  की  गई  है
 ?

 रेलवे  मन्त्री \ ‘sty  नें ०  Yo  :  जी  हां

 चूकि  इन  व्यक्तियों  को  नैमित्तिक  मजदूर  के  <q  में  नैमित्तिक  किस्म  के  एक

 विशिष्ट  काम  पर  लगाया  गया  था  इसलिए  पर्याप्त  काम  न  होने  अनुदान  में  आम  कटौती

 के  कालरा  उन्हें  21-  5-67  से  काम  पर  न  आने  का  नोटिस  दिया  गया  था  ।

 इस  मानते  पर  निचार  किया  जा  रहा  है  और  पुनरीक्षण  के  दौरान  20-6-67

 तक  उनकी  नौकरी  बरकरार  रखना  सम्भव  हो  सका  है  ।

 Class  द  and  Staff  of  N.  Railway.

 1374,  Shri  Bhogendra  Jha  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  about  twenty  thousand  Class  111  and  Class  IV  emplo-

 yees  of  North  Eastern  Railway  hove  not  been  confirmed  even  after  putting  in  three  to

 seven  years  of  service;  and

 (b)  ifso,  the  reasons  therefor  ?

 The  Minister  of  Railways  (ShriC.  M.  Poonacha)  (a)  No.  The  number  of  such

 staff  in  the  initial  recruitment  grades  is  about  3000.

 (b)  Non-availability  of  permanent  vacancies  and  in  some  cases,  fitness  for

 -confirmation  not  yet  established.
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 रेलवे  समस्तीपुर  का  मैकेनिकल  विभाग

 1375.  भोगेन्द्र  का  :  कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  fH:

 क्या  यह  सच  है  कि  पूर्वोत्तर  रेलवे  की  समस्तीपुर  स्थित  रेलवे  वर्कशॉप  के

 निकल  विभाग  में  वर्कशाप  के  1200  कर्मचारियों  को  टिफिन  कैरियर  बांटने  के  लिए  1966

 में  40,000  रुपये  मंजूर  किये  गये  थे  ;

 क्या  यह  राशि  कर्मचारियों  में  अभी  तक  नहीं  बांटी  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 र ले  मन्त्री  Yo  :  जी  नहीं  |

 sea  ही  नहीं  उठता  |

 seq ही  नहीं  उठता  |

 wants  पेपर  मिल्स  लिमिटेड

 1376  श्री  भोगेन्द्र  व्या  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय  कायथ  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करे गे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  लगभग  सात  वर्ष  पहले  दरभंगा  जिले  में  रामेश्वर  नगर  में

 अशोक  पेपर  मिल्स  लिमिटेड  नाम  से  कागज  तैयार  करने  का  एक  बड़ा  उद्योग  आरम्भ  किया

 गया  था  और  उसमें  7  करोड़  रुपये  से  अधिक  पु  जी  लगाई  जा  चुकी

 कया  यह  भी  सच  है  कि  उत्पादन  आरम्भ  करने  के  लिए  अभी  3  करोड़  रुपये  की

 और  आवश्यकता है  यह  घन
 न

 होते  के  कारण  काम  बिल्कुल रुका  पड़ा

 क्या  अकाल  की  स्थिति  के  कारण  बिहार  सरकार  अपेक्षित  धन  देने  में  असमर्थ

 कौर

 यदि  तो  कया  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  इस  कारखाने  बिहार  सरकार

 द्वारा  अपने  नियन्त्रण  में  ले  लिये  जाने  के  लिए  उसे  अपेक्षित  राशि  देने  अथवा  इस  कारखाने  को

 केन्द्रीय  नियन्त्रण  में  लेने  का  है  ।

 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय  काय  स्त्री  फखरुद्दीन  चली

 कौर  :  1956  में  दरभंगा  जिले
 में  कागज  और  लुगदी का  निर्माण  करने  के

 लिए  एक  नया  कारखाना  स्थापित  करने  के  veer  से  उद्योग  तथा

 1951  के  अन्तर्गत  अशोक  पेपर  मिल्स  लि ०  को  एक  लाइसेंस  दिया  गया  था  ।  संयंत्र

 और  मशीनों के  आयात  के  लिए  12  1959  को  अनुमति दे  दी  गई  थी  ।  लाइसेंस

 प्राप्त  कर्त्ता के  वित्तीय  कठिनाइयों  के  कारण  गत  ढ़ाई  वर्षों  से  संयंत्र  को  पुरा  करने  क़ा  काम

 दिया  गया है
 ।  परियोजना  पर  व्यय  की  गई  ठीक-ठीक  राशि  ज्ञात  नहीं  है  किन्तु  पिछले

 वर्षों  में  आर्थिक  स्थिति  में  जो  परिवर्तन हुए  हैं  उन्हें  देखते  हुये  परियोजना  पूरी  और

 कवित  करने  पर  6.50  करोड़  रुपये  से  लेकर  15.75  करोड़  रुपये  तक  व्यय  होने  का  अनुमान
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 लिखित  सत्तर
 त
 |  61

 है  और  बिहार  राज्य  सरकार  ने
 उस

 कारखाने  को  स्थापित  करने  wer  उसका  विस्तार

 करते  तथा उसे  बचतपुर्ण  ढंग  से  चलाने  का  उत्तरदायित्व  लेने  का  निचय  किया  है  |

 हमें  बिहार  सरकार  से  ऐसी  कोई  भी  रिपोर्ट  नहीं  मिली

 प्रशन  ही  नहीं  उठता

 1966-67  में  उड़ीसा  में  खानों  का  पट्ट  पर  दिया

 1377,  शी  चिन्तामणी  क्या  खान  तथा  धात  मंत्री  यह  बताने  की

 करेंगे  किः

 ऐसे  प्राणियों  की  संख्या  कितनी  है  जिन्हें  1966  और  1967  में  उड़ीसा की  विभिन्न

 खानें  खनन-कार्य  तथा  उनसे  माल  निकालने  के  weg faz  पट्टें  पर  दी  गई  और

 प्रत्येक  पट्टाधारी  को  कितनी  कितनी  खान  पट्टे  पर  दी  गई  थीं  ?

 स्पा  खान  तथा  ag  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  ( sit  So  चं०्सेठी  )

 (*)  sitz
 (=)

 «  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  यथा  सम्भव  ata  ही  सदन  की  मेज

 पर  रखी  जायेगी  ।

 तलचर  atlantis  केन्द्र

 1378.  श्री  चिन्तामणि  पारिय्रही  श्री  के०  पी०  सिंह  दे

 थ्री  प्र०  के०  देव  श्री  डी०  एन०  देव

 क्या  शान  तथा  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करे  गे  कि

 vat  उड़ीसा  राज्य  में  तलचर  में  तलचर  औद्योगिक  sex  की  स्थापना  के  बारे  में

 त्रि मंडल  की  उप-समिति  ने  कोई  निर्णय  कर  लिया  है

 यदि  तो  उस  निर्णय  का  स्वरूप  क्या  है

 चतुर्थ  पंचवर्षीय  योजना  में  इस  परियोजना  के  लिए  केन्द्र  सरकार  द्वारा  कितनी

 सहायता  दी  जायेगी

 क्या  राज्य  सरकार  ने  हाल  ही  में  इस  समूह
 के  लिये  अपने  हिस्से  की  धनराशि

 वहन  करने  में  अपनी  असहमति  प्रकट  की  और

 इस  समय  इस  परियोजना  की  स्थिति  क्या है
 ?

 खान  तथा  घात  मन्त्री  ०  चन्ना  रेड्डी '
 और  तलचर

 में  एक  औद्योगिक  कोम्पनी  स्थापित  करने  से  सम्बन्धित  प्रस्ताव  पर  दिसम्बर  1966  में  मंत्री

 मंडल  की  भौद्योगिक  समिति  ने  विचार  किया  था  ।  समिति  ने  कुछ  अत्यन्त  महत्व  की  बातों  के

 सम्बन्ध  में  और  सूचना  लेनी  चाही  थी  ।  यह  सूचना  सम्बन्धित  मंत्रालयों  और  विभागों  अदि

 के  साथ  विचार  विमर्श  करके  संकलित  की  रही  है  ।
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 es  ननाानननकाान

 चौथी  योजना  के
 मसौदे

 की  रूप  खा  में  ag  यो  भ् यन  ना  राज्य  की  सरकारी  क्षेत्र  की

 योजनाओं  में  शामिल  की  गई  है  ।  योजना  आयोग  ने  संकेत  दिया  है  कि  उड़ीसा  के  राजकीय

 सत्र  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  इस  परियोजना  की  आवश्यकताओं  को  हष्ट  में  रख  कर  दी

 जायेगी  |

 महोदय  ।

 पूर्वोत्तर  सीमा  रेलवे  पर  माल  गाड़ी  का  पटरी  से  उतर  जाना

 1379,  श्री  दविदवनाथ  पाण्डेय  :  कया  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या यह  सच  है  कि  24  1967  को  पूर्वोत्तर  सीमा  रेलवे  के

 अलीपुर  द्वार  जैक्सन  पर  बीना  गुड्डी  तथा  दल गांव  lara  के  बीच  सीधी  जाने  वाली  अप  माल

 गाड़ी  पटरी  से  उतर गई  ;

 यदि  तो  इसके  व्या  कारण  और

 उससे  रेलवे  सम्पत्ति  की  कुल  कितनी  हानि  हुई  ?

 हो  मन्त्री  चे०  Fo  :  जी  ars

 दुर्घटना  का  कारण  यह  था  कि  माल  डिब्बे  के  एक्सिस  के  बिर्यारग  fore  कल में

 खराबी  आ  गयी  थी  ।

 रेल  सम्पत्ति  को  अनुमानतः  लगभग  60,076  रुपये  का  नुकसान  हुआ  |

 कलकत्ता  के  निकट  इस्पात  का  कारखाना

 1380.  श्री  विश्वनाथ  पाण्डेय  :  क्या  खान  तथा  घात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  बिड़ला  उद्योग  समूह  के  सहयोग  से  इस्पात  निर्माताओं  की  एक

 ब्रिटिश  कम्पनी  का  विचार  कलकत्ता  के  निकट  इस्पात  का  एक  कारखाना  स्थापित  करने  फा

 यदि  तो  और

 सरकार  की  इस  बारे  में  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 खान  तथा  घात  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  प्र०  च्०  :  से
 3

 कलकत्ता  के  निकट  ब्रिटिश  फर्म  द्वारा  इस्पात  कारखाना  लगाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  a

 माननीय  सदस्य  मिश्रित  इस्पात  के  कारखाने  ५ बारे  में  पुछना  चाहते  हैं  ।  बिडला

 की  एक  फर्म  हाई  क्वालिटी  cece  लिमिटेड  को  कलकत्ता  - oe  निकट  हजारों  और  मिश्रित  इस्पात

 के  उत्पादन  के  लिए  एक  का रखना  लगाने  के  लिए  लाइसेंस  दिया  गया  इन्होंने  यु ०  के ०  की  एक

 फर्म  के  साथ  तकनीकी  सहायता  तथा  जानकारी  के  लिए  एक  करार  किया  है  ।  यु ०  के०  की  यह

 फर्मे  हई  क्वालिटी  स्टिल्स  को  क्वीटी  कैपिटल  में  Wi  घन  लगायेंगे  ।  सरकार  ने  यु०  के०  की

 फर्म  द्वारा  तकनीकी  सहयोग  देने  तथा  इक्विटी  कैपिटल  में  धन  लगाने  की  अनुमति दे  दी  है  ।  ऐसी

 भाषा  है  कि  यह  कारखाना  1970-71  तक  उत्पादन  करना  शुरू  कर  देगा  |

 मिलिट्री  स्पेशल  र  लगाती  का  पटरी  से  उतर  जाना

 1381.  श्री  विश्वनाथ  क्या  हलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ।

 क्या  यह  सच  है  कि  28  1967  को  गया  से  लगभग  30  मील  की  दूरी

 पर  गुरपा  और  पहाड़पुर  रेलवे  स्टेशनों  के  बीच  एक  मिलिट्री  स्पेशल  मालगाड़ी  के  पटरी  से

 उतर  जाने  के  परिणामस्वरूप  कुछ  सैनिक  बुरी  तरह  घायल  हो  गये
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 यदि  तो  कितने  व्यक्ति  घायल  atk

 (7)  दुर्घटना  होने  के  कया  कारण  थे  ?

 रनवे  मन्त्री  Yo  पुताना  )  :  और  पूर्व  रेलवे  के  गुरपा  स्टेशन  के

 पश्चिमी  केविन  के  पास  सैनिक  स्पेशल  मालगाड़ी  के  पटरी  से  उतर  जाने  के  कारण  सेना  के

 चार  कार्मिकों  को  हल्की  चोटें  आयीं  ।

 (7)  दु  ना  का  कारण  यह  था  कि  गाड़ी  के  ब्र  जवान  से  सातवें  नम्बर  पर  लगे  एक

 डिब्बे  की  दाहिनी  ओर  की  अगली  बोगी  का  इलिप्टिकल  सींग  रिटेनर  टूट  गया  |  सथ  ही

 इसी  डिब्बे  में  लदे  हुए  मोटर  वाहन  अच्छी  तरह  बंधे  न  होने  के  कारण  खिसक  गये  ।  इन

 कारणों  से  इस  डिब्बे  के  पहियों  पर  असंतुलित  भार  पड़ा  कौर  डिब्बा  पटरी  से  उतर  गया

 Railway  Line  from  Daurala  to  Hastinapur

 1382.  Shri  Maharaj  Singh  Bharti  :  Will  the  Minister  of  Raiiways  be  pleased
 to  state;

 (a)  whetlicr  the  scheme  for  constructing  a  railway  line  from  Daurala  to  Hastina-

 pur  was  dravn  up  by  the  Central  Government  with  a  view  to  develop  Hastinapur,  of

 District  Meerut,  Uttar  Pradesh  and  the  Daurala  Sugar  Works  handed  over  their  narrow

 gauge  railway  line  from  Daurala  to  Bhavana  to  Government  free  of  cost;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  the  land  for  the  railway  line  from  Bhavana  to

 Hastinapur  was  spared  by  the  farmers  during  the  consolidation  of  land  and  it  is  still

 lying  vacant;

 (c)  whether  it  is  also  a  fact  that  the  construction  of  the  said  railway  line  was

 stopped  owing  to  Indo~Pak  conflict;  and

 (d)  ifso,  the  time  by  which  the  said  line  is  likely  to  be  construcied  ?

 The.  Minister  of  Railways  (Shri  C.  M.  Poonacha)  (a)  So  far  as  the  first  portion
 of  this  question  is  concerned  it  may  be  stated  that  the  scheme  was  examined  by  conduc-
 tings a  survey  for  the  proposed  line.  Regarding  the  second  portion,  it  may  be  added
 that  it  was  understood  that  the  management  of  this  NG  line  (Daurala-Mawana  Tramway)
 were  prepared  to  offer  the  land  of  this  tramway  to:  the  Railways  for  constructing  the

 proposed  BG  line  from  Daurala  to  Hastinapur  via  Mawana  but  due  to  technical  and
 other  difficulties,  construction  of a  BG  line  over  the  NG  Jine  alignment  was  not  found
 feasible.  Hence  the  Railway  surveyed  a  separate  alignment  and  as  such  the  question  of

 taking  over  the  tramway’s  land  did  not  arise.

 (b)  This  Ministry  is  not  aware  of  this,

 (c)  No.  The  project  was  not  approved  as  it  was  unremunerative,  particularly  in

 view  of  the  existence  of  well  developed  roads  ia  the  area.

 (d)  Does  not  arise.

 Heavy  Engines  at  Meerut  City  Junctioa.

 1383.  Shri-Maharaj  Singh  Bharti:  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased

 to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  arrangements  for  turning  the  directions  of  heavy
 engines  have  not  been  started  so  far  at

 Meerut
 City  Junction;
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 (b)  whether  the  existing  arrangemcenis  for  muvement  of  shuttle  traims

 Meerut  and  Delhi  are  still  such  that  the  direction  of  engine  is  not  changed;  and

 (c)  whether  it  is  a  fact  that  all  the  material  necessary  for  the  arrangements  is

 lying  there  for  the  last  few  months  but  the  same  has  not  been  installed  ?

 The  Minister  of  Railways  (Shri C.  M.  Poonacha):  (a)  Yes.

 (b)  No.  The  links  have  been  so  arranged  that  no  passenger  train  runs  tencer

 foremost.

 (c)  No.  Only  part  materials  have  been  received  so  far  for  the  installation  of  the
 turn  table.

 Manufacture  of  Passenger  Cars

 1384.  Shri  Ram  Kishan  Gupta  :

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :

 Will  the  Minister  of  Industrial  Development  and  Company  Affairs  be  pleased  to

 refer  to  the  reply  given  to  Unstarred  Question  No.  761  on  the  7th  April,  1967  and  state:

 af  nacee (a)  whether  the  proposal  regarding  the  manuf:  acture दे  AML  passen  ger  cars  has  since

 been  finalised  ;

 (b)  if  so,  the  details  thereof;  and

 (c)  the  places  at  which  and  the  firms  by  whom  these  cars  would  be  manufac
 tured  ?

 The  Minister  of  Industrial  Development  a  id  d  Company  Affairs  (Shri  A.  Abmed) :

 (a)  No  (b)  and  (c)  :  Do  not  arise.

 सेलम  इस्पात  संयत्र

 1385.  श्री  कडप्पा  :  क्या  t ~  तान  तथा  घात  weal  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  तामिलनाडु  में  सेलमानीवेली  क्षेत्र  भ॑  एक  पात  संयंत्र  स्थापित  करने  का

 प्रस्ताव  te  कर  दिया

 oe यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 यदि  उपरोक्त  माग  का  उत्तर  नकारात्मक  है  तो  रखाना  स्थापित  करने  में

 विलम्ब  के  क्या  कारण  है  ?

 खान  तथा  घात |  मन्त्री  चन्ना
 :

 नही ं।

 प्रशन  ही  नहीं  उठता  |

 इस्पात  की  आवश्यकता  और  साधनों  उपलब्धि  पर  पुनः  fran
 करने  के

 पहचान  ही  लोहे  और  इस्पात  के  लिए  चौथी  पंच  वर्षीय  योजना  को  अन्तिम  रूप  दिया  जा

 सकेगा |
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 कुलियों  लाइसेंसों  का  eS TAS  _  के  ars

 1386.  नी  संदीपन  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  भारत  के  रेलवे  स्थानों  में  कोई  ऐसी  प्रथा  है  कि  जब  कुली  काम  करना  छोड़

 देते  हैं  तो  वे  अपने  लाइसेंसों को  अपने  लड़कों  के  नाम  करा  देते  और

 यदि  at,  तो  इसके  क्या  कारण  ?

 रेलवे  मंत्री  चे०  go  :  और  लाइसेंस  प्राप्त  भारिकों  के

 बिल्ले  हस्तान्तरणीय  नहीं  होते  afer  कुछ  ad  पहले  कुछ  रेलों  पर  मृत  अथवा  डाक्टरी

 हष्टि  से  अयोग्य  भारिक ों के  पुत्रों  को  करुणा  मूलक  या घार  पर  लाइसेंस  दिये  गये  थे  ।

 बेईमान  स्थिति  यह  है
 कि

 लाइसेंस  प्राप्त  भारिकों  का  चुनाव  एक  विधिवत  गठित  चुनाव

 are  के  द्वारा किया  जाता  है  जिसमें एक  गैर  सरकारी  सदस्य  भी  रहता है  ।  अन्य  प्रभारियों  के

 साथ  लाइसेंस  प्राप्त  भारिकों  के  पात्रों  के  मामलों  पर  युग-दोष  के  आधार  पर  नियुक्ति के  लिए

 विचार  किया  जता  है  ।

 कपास  को  वसूली

 1387.  थी  आशिक  :  श्री  औंकार  fag  :

 श्री  दी०  शर्ता  ato  go  देसाई  e

 श्री  शोर ०  के०  ata  :
 थी  श्रीलंका  लाल  बैरवा

 :

 बया  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गुजरात  की  कपास  विजय  सहकारी  समितियां  तथा  अन्य  स्टाकिस्टों  ने  वितायुक्त

 द्वारा  कपास  के  स्टाक  के  सरकार  द्वारा  निर्धारित  अधिकतम  मृत्य  पर  जो  कि  बाजार  के  मूल्य  से

 बहुत  कम  मनमाने  ढंग  से  अधिग्रहण  के  विरुद्ध  विरोध  प्रकट  किया

 क्या  अन्य  सभी  राज्यों  की  तुलना  में  उपलब्ध  कपास  के  भण्डारों  बहुत  अधिक

 अनुपात  में  अधिग्रहण  किया  गया  और

 क्या  स्थिति  पर  पुनर्विचार  के  परिणामस्वरूप  सरकार  ने  कोई  नये  आदेश  जारी

 किये

 वाणिज्य  मन्त्री  दिनेश  :  से  संविधिक  तौर  पर  नियत  किये  गये

 उचित  अधिकतम  yer  पर  उद्योग  को  कपास  की  उपलब्धि  को  सुनिश्चित  करने  सम्बन्धी

 सरकार  की  नीति के  अनुसरण  वस्त्र  आयुक्त  ने  जो  देश  भर  में  अघिग्रहण शुरु  शिया
 उसके  विरुद्ध  गुजरात  के  कपास  उगाते  वालों  और  समितियों  से  अभ्यावेदन

 मिले  थे  ।  प्रत्येक  क्षेत्र  से  कपास  का  अधिग्रहण  उन  मिलों  द्वारा  मांगी  गई  कपास  की  किस्म

 पर  निर्भर  रहेगा  जिनके  लिये  अधिग्रहण  किया  गया  है  ।

 कपास के  विनियमित  बाजारों  के  संबंध  में  सरकार  की  नीति  की  जिसमें

 अन्य
 बातों  के

 साथ
 साथ  कपास  का  अधिग्रहण  भी  करना  पड़ता  इसलिए  हुई  थी  कि
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 उद्योग  को  कपास  के  उपलब्ध  सम्मान  का  सम्यक  वितरण  हो  ।  पुनरीक्षण  करने  के  are

 यह  निर्णय  किया  गया है  कि  :

 (1)  कपास  उगाने  वाले  तथा  उनकी  सहकारी  समितियां  कपास  की  बिना  मात्रा

 सर्वेक्षण  हो  जाने  की  अवस्था  उचित  अधिकतम  भाव  पर  बेचें  और  वस्त्र

 भारतीय  सूती  कपड़ा  मिल  संघ  से  कहेगा  कि  वे  ऐसे  कपास  के  उठान  को  सुकर  करें  |

 (2)  ऐसी  कपास  को  जो  बिक  तो  गई  हो  परन्तु  उसकी  सुपुर्दगी  न  हुई  खरीददार

 मिलों  को  बस्त्र  आयुक्त  द्वारा  दिये  गये  लाने  ले  जाने  के  परियों  यथासंभव  संजित  किया

 जाता  है  ।

 (3)  भारतीय  सूती  कपड़ा  faa  संघ  द्वारा  खरीदी  गयी  कपास  की  कुल  मात्रा  के  लाने

 ले  जाने  के  परमिट  जारी  किये  जाए गे  जिसे  मिलों  में  यथावश्यक  वितरण  के  लिए  रखा

 जायेगा  ।

 चेकोस्लोवाकिया  के  साथ  व्यापार  करार

 1388.  श्री  qo  प्रसाद  :

 चीन ०  Fo  सांघी :

 श्री  गेदर  बरुआ  :

 क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चेकोस्लोवाकिया  के  साथ  हाल  में  एक  व्यापार  करार  garg  |  और

 यदि  तो  उसका ब्यौरा क्या  है  ?

 वाणिज्य  मन्त्री  दिनेश  :  हां  ।

 19  1967  को  न्यारा  चेकोस्लोवाकिया  में  भारतीय  व्यापार  प्रतिनिधिमण्डल

 तथा  चेकोस्लोवाकिया  के  व्यापार  प्रतिनिधिमण्डल  के  मध्य  एक  व्यापार  संघि  प्रारूप  पर  हस्ताक्षर

 हुए  जिसमें  ag  उल्लेख  था  कि  1967  की  अवधि  में  भारत  तथा  चेकोस्लोवाकिया  के  बीच  माल

 का  आदान-प्रदान  7  1963  के  व्यापार  तथा  भुगतान  जो  1968  के  अन्त  तक

 बेच  फे  साथ  संलग्न  वस्तु-मूडियां  *कਂ  तथा  के  आघार  पर  किया  जायेगा  ।  इस  करार

 की  प्रति  संसद  के  पुस्तकालय में  उपलब्ध है  ।

 2.  दो  प्रतिनिधि  मण्डलों  के  मध्य  1967  के  बर्ष  में  व्यापार  की  संभावनाओं  पर  भी

 विचार  हुआ  ।  यह  आशा  की  जाती  है  कि  1967  की  अवधि  में  दोनों  देशों  के  समय  दोनों  ओर

 से  72  करोड़  रुपये  तक  का  व्यापार  ।  वर्ष  1967  की  अवधि  में  सहयोग  योजना  इत्यादि

 के  अन्तरगत  चेकोस्लोवाकिया  भारत  को  मशीनी  ट्रेक्टर  ato  के ०  डी०  फालतू

 पुजे  एवं  पू  जिले  हुए  मिश्रित  org  एवं  विशेष  इस्पात  के

 रासायनिक  अखबारी  प्रयोगशालाओं  के  तथा  वैज्ञानिक  उपकरण

 मोटर  मेज  घरों  में  प्रयोग  किये  जाने  वाले  बिजली  के  ई  घन

 डालने  के  उपकरण  आदि  के  लिए  ga  तथा  कच्चे  माल  का  संभरण  करेगा  |  चेकोस्लोवाकिया
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 को  निर्यात  किये  जाने  वाले  उत्पादों  में  लोट  भ  जूट  कमाई  तथा  अरे-कमाई  हमें

 युवं  तेल  रहित  काली  fad,  मैंगनीज  अयस्क  तथा

 अभ्रक  आदि  परम्परागत  मदों  के  अतिरिक्त  इंजीनियरी  तथा  अनेक  औद्योगिक

 रासायनिक  भेषज  और  सिले-सिलाये  टायर  तथा  ट्यूब  टीन  बन्द  फन

 इत्यादि हैं  ।

 चित्तर जन  लोकोमोटिव  वर्क्स  का  ठेके  देना

 1389.  थी  य०  ४." हैं ५  प्रसाद  :

 श्री  न०  Fo  सांघी  :

 र  लवे  मन्त्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  चितरंजन  लोकोमोटिव  का  ठेके  दिये  जाने  के  मामले  की  जांच  करन  के

 लिये  जांच  समिति  नियुक्त  की  गई  है  जिसका  सुझाव  लोक  लेखा  समिति  ने

 दिया  भर

 यदि  तो  उसके  सदस्य  कौन-कौन  हैं  तथा  उसके  नींदें  दा-पद  क्या  हैं
 ी

 लगे  मन्त्री
 | ह  मु०  :  जी  हाँ  ।

 रेलवे  बोझ  ने  इस  मामले  को  काय यं विधिक  त्रुटियों  की  जांच  करने  के  लिए  अक्टूबर
 1966  में  यांत्रिक  तथा  faa  के  अपर  सदस्यों  की  एक  समिति  नियुक्त  की

 समिति  के  विचारार्थ  कोई  विशिष्ट  विषय  निर्धारित  नहीं  किया  गया  क्योंकि  समिति  को

 निदेश  दिया  गया था  कि  व  मामले  का  अध्ययन  करे  और  विचारार्थ  विषय  का  विनिश्चय

 स्वयं  करे  ।  लेखा  समिति  की  72  वीं  रिपोर्ट  प्राप्त  होने  जिसमें  यह  सुभाव  दिया  गया  था

 कि  समिति  में  लेवा  परीक्षा  विभाग  का  भी  एक  प्रतिनिधि  शामिल  fear  जाना

 भारत  के  अपर  उप  महालेखा  परीक्षक  को  इस  समिति  में  शामिल  कर  गया

 है  ।  लोक  लेखा  समिति के  निदेशानुसार इस  समिति  को  लोक  लेखा  समिति  के  विचारों  को

 ध्यान  में  रखते  लेन-देन  के  इस  विशेष  मामले  की  विस्तृत  जांच  करनी  है  ।

 वाराणसी-चटनी  यात्री  गाड़ी  को

 1390.  श्री  विश्वनाथ

 श्री  दी०  चे  शर्मा  :

 श्री  काशीनाथ  पाण्डे  :

 क्या  र  लबे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कि  :

 क्या यह  सच  है  कि  13  .1967  को  आंधी  आ  जाने  के  परिणामस्वरूप

 पूर्वोत्तर  रेलवे  के  भटनी  और  पियो कोल  स्टेशनों  के  बीच  7  डाउन  वाराणसी-चटनी  यात्री

 गाड़ी  की  भयानक  दुर्घटना  हो  गई

 यदि  at  दुर्घटना  में  कुल  कितने  व्यक्ति  हताहत
 और

 1217



 Written  Answers  PJyaistha  12,  1889  Gaka)

 (a)  रेलवे  की  कुल  कितनी  सम्पत्ति  की  हानि

 भवानी  Go  सु०  पुनाचा ) चक  :  13.5.  1967  को  72  डाउन

 चटनी  सवारी  गाड़ी  जब  पनीकोड और  चटनी  स्टेशनों  के  बीच से  गुजररही  थी
 तब  यह

 एक  भयंकर  आंधी  में  पड़  गई  जिसके  कारण  गाड़ी  के  सभी  11  डिब्बे  पटरी  से  उतर  कर

 उलट  गये  ।

 इस  दुर्घटना  में  27  व्यक्तियों  को  चोटें  पहु  जिनमें  से  23  को  डाक्टरी  सहायता

 के  बाद  फौरन  छुट्टी  दे  दी  3.0  को  रेलवे  अस्पताल  में  रखने  के  बाद  get
 दे  दी  गयी

 और  एक  ने  अस्पताल  में  भर्ती  होने  से  इन्कार  कर  दिया  ।

 रेल  सम्पत्ति  को  लगभग  3,31,600  रुपये की  क्षति  होने  का  अनुमान  है
 ।

 मिलाई  इस्पात  कारखाने  उपकरणों  की  सप्लाई

 1391.  श्री  कातिक  sternal  :  कया  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय  कायथ  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  ट  क्रयादेश  में  निर्धारित  कार्यक्रम  के  अनुसार  हैवी  इ  जी निया रिंग

 कारपोरेशन  रांची  द्वारा  उपकरण  तथा  ढांचे  सप्लाई  न  किये  जाने  के  कारण

 भिलाई  इस्पात  कारखाने  की  छः  मन  भट्टियों  के  समूह  के  निर्माण  में  विलम्ब  हो  गया

 और

 यदि  तो  (1)  माल  देने  के  कार्यक्रम के  अनुसार  क्र या देशों  के  wer  पर

 सप्लाई  किये  गये  उपकरणों  तथा  ढांचों  का  ब्यौरा  क्या  (2)  वचन  पुरे  करने  के  लिए  क्या

 कार्यवाही  की  गई है  और  (3)  क्या  हैवी  इंजीनियरिंग  कारपोरेशन  को  मिलाई  इस्पात

 कारखाने  की  निर्धारित  क्षतिपूर्ति  करनी  पड़ती  है  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय  कार्य मन्त्री  फखरुद्दीन  al  :

 नही ं॥

 seq  ही  नहीं  उठता  ।

 हैवी  इ  कारपोल शन  लि०  रांची  में  ढलाई  तथा  wets  का  कार्य

 1392.  श्री  कातिक  श्रोराश्ों  :  बया  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय  कायें  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  हैवी  इंजीनियरिंग  कारपोरेशन  लि ०  रांची  का  ढलाई  तथा  गढ़ाई  का  कायें

 अपनी  आवश्यकताओं  की  पति  के  लिये  पर्याप्त  और

 यदि  तो  ढलाई  a  गड़ाई  परियोजना  में  कितने टन  माल  की

 ढलाई  तथा  गड़ाई  हाती

 var  ey
 Sal  (|  ढलाई  की  कुल  आवश्यकता  कितनी  और
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 भारत  मशीनी  कारखाने  की  ढलाई  की  कुल  आवश्यकता
 कितनी  है  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय  कार्य  मन्त्री  फखरूद्दीन  wet  जी ्

 ai,  जब  ढलाई  व  गढ़ाई  परियोजना  में  पुरा  उत्पादन  होने  लगेगा  ।

 (1)  1,23,820  मीट्रिक  टन  प्रति  वर्ष  ।

 (2)  और  (3)  ag  आवश्यकता इस  बात  पर  निसार  करेगी  कि  ठीक  ठीक

 कितने  श्राडेर  पूरे  किये  जाते  हैं  किन्तु  स्थापित  उत्पादन  क्षमता  के  पर्ण  उपयोग  पर  आधारित

 अनुमानों  के  अनुसार  जब  भारी  मशीनें  बनाने  वाला  कारखाना  और  भारी  मशीनें  औजार

 कारखाना  पूरी  क्षमता  से  उत्पादन  करने  लगेगा  तो  उन्हें  इस्पात  तथा  लोहे  के  ढले

 हुए  क्रमशः  लगभग  51000  मिट्रिक  टन  और  11000  मीट्रिक  टन  पुर्जों  की

 आवश्यकता  होगी

 भारी  मशीनी  श्रौजार  रांची

 1393.  श्री  कातिक  कया  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय  काय  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  ;

 हैवी  इ  जीनियरिंग  कारपोरेशन  लि०  रांची  के  भारी  मशीनी  औजार  कारखाने

 का  उत्पादन  लक्ष्य  क्यां

 (a)  इसे  ग्राहकों  से  कितनी  राशि  के  माल  के  व्यादेश  मिले

 उत्पादन  लक्ष्य  को  पूरा  करने  के  लिये  भारी STUNG  मशीनी  औजार  कारखाना  कितना

 उत्पादन  और

 इस  कारखाने  में  पूरी  क्षमता  पर  उत्पादन  कब  आराम  होने  की

 सम्भावना है  ?

 झौदोधिक  विकास  तथा  समवाय  कार्य  मंत्री  फखरूदीन  wat  भारी

 मधींपीं  औजार  कारखानों  की  अन्ततोगत्वा  निर्घारित  क्षमता  10,000  मी०  टन

 at है  ।

 1967-68  में  37  मशीनों  oar  निर्माण  करने  का  कार्यक्रम  gi  चार

 anal  के  लिए  पक्के  आडर  प्राप्त  हो  चुके  हैं  तथा  27  और  मशीनों  के  आधारों  के  लिए

 बातचीत चल  रही  है  ।

 1966-67  की  अवधि  में  6  रेडियल  ड्रिलिंग  sala  अर  एक  उबल  कालम  प्लैनिंग

 मशीन  का  निर्माण  पूरे  आयातित  पंजों  को  जोड़कर  किया  गया  था  ।

 पूरा  उत्पादन  1971-72  तक  होने  लगने  की  संभावना  है  ।

 हैवी  इजी निर्वा रग  कारपोर शन  जि०  रांची  का  चेयरमैन  त

 1394,  थी  कातिक  शोरिशों  :  क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  समाय  कार्य  मन्त्री  यह

 wart की  कृप  करेंगे  कि  :
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 रांची  के  चेयरमेन  को  भर्ती लवर  ने  हैवी  इ  जीनियरिंग  कार गोरे शान  tite,

 करने  ।  बर्खास्त  करने  तथा  पदोन्नति  करने  के  भागन  r  arr ba  vA  afar  दे  रखी  at

 से |  | ये  शक्तियां  अन्य  सरकारी  उपक्रमों  के  प्रधानों  को  दी  गई  ऐसी  ही  शक्तियों  कहा

 तक  भिन्न  हैं  ?

 झोौयोगिक  विकास  तथा  समवाय  काष  मन्त्री  फखरूदीन  wat  )

 water  तथा  पदोन्नति  के  मामलों  में  हैवी  इ  जीनियरिंग  कारपोरेशन  के  अध्यक्ष

 संस्था  की  अन्त नियमावली  के  अन्तर्गत  निदेशक  मण्डल  द्वारा  उनको  प्रदत्त  दाक्तियों  का

 प्रयोग  करते हैं  ।  इन  मामलों  में  सरकार  द्वारा  अध्यक्ष  को  काकतीयों  का  प्रत्यायोजन  करने

 का  कोई  प्रदान  ही  नहीं  उठता

 प्रदान ही  नहीं  उठता  |

 Land  Utilised  by  Diesel  Locomotive  Works,  Varanasi

 1395.  Shri  Nihai  Singh  ;
 Shri  Gunanand  Thakur  :
 Shri  Molahu  Prasad  :

 Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  certain  parts  of  the  land  acquired  from  farmers  in  District  Varanasi

 for  the  purpose  of  setting  up  a  diesel  railway  locomotive  factory  is  being  utilised  by  the

 Diesel  10८0171011४6  Works  for  cultivation  ;

 (b)  if  so,  the  total  acreage  of  the  1800  under  cultivation  ;  and

 (c)  whether  Government  have  decided  to  set  up  some  other  factory  on  the

 ‘said  land  ?

 The  Minister  of  Railways  (Shri  C.M.  Poonacha)  :  (a)  Yes.  Certain  pieces  of

 18116  have  been  temporarily  allotted  to  groups  of  Diesel  Locomotive  Works  employees
 for  cultivation  till  such  time  as  these  lands  are  developed  and  utilised  for  future  construc-

 tion  of  quarters  and  service  buildings  in  pursuance  of  the  ‘Grow  More  Food’  policy  of
 the  Government,

 (b)  80  80168  (Approximately).

 (c)  No.

 पंजाब  मेल  से  सेना  के  जवान  का  गिरना

 1396.  श्री  गाड़ी  :  क्या  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  5  1967  को  मथुरा  और  स्टेशनों  के  सोच

 सेना  एक  जवान  पंजाब  मेल  से  नीचे  गिर  पड़ा  था  ;

 क्या  इसके  कारणों  की  जांच  की  गयी  है  ;  और

 तो  पका  sy क  द  क  क
 थक

 यदि  ६  या  है  ?
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 रेलवे  मन्त्री
 चे०  मु०  :  और  ad  स्थिति  यह  है  कि

 5.5.67  को  ब  और  छाता  स्टेशनों  के  बीच  खतरे  की  जंजीर  खींचे  जान  के  करण  5

 डाउन  पंजाब  डाक  39  मिनट  रुकी  रहूं  ।  रिपोर्ट  के  अनुसार  लेना  कब  एक  त  जो  दरवाजे

 के  पास  अपने  बक्स  पर  बैठा  हुआ  गाड़ी  से  गिर  पड़ा  ।  गाड़ी  को  अ  भाई  स्टेशन  के  बाहरी

 सिगनल तक  वापस  ले  जाया  लेकिन  जवान  का  कोई  पता  नहीं  चला  ।  मधुरा  और

 कोसी कलां  की  सरकारी  रेलवे  पुलिस  तथा  छाता  की  जिला  पुलिस  ने  भी  यह  सुचित  किया  है

 कि  इस  तरह  की  घटना  की  उन्हें  कोई  रिपोर्ट  पट्टीं  मिली  है  ।

 लोहा  तथा  इस्पात  नियंत्रक  द्वारा  निर्धारित  क्षतिपूर्ति  की

 वसूली
 मुश्रिक  किप  जाना

 1397.  श्री  मृत्यु जय  प्रसाद  :  क्या  खान  तथा  धातु  मन्त्री  यह  बताने  की

 करेंगे  किः
 न्

 |  पृ  )  उन  फर्मों  के  नाम  व  पते  क्या  है  जिनसे  निर्धारित  क्षतिपूर्ति  के  कारण  ली  जाने

 वाली  75  लाख  रुपये  की  राशि  की  वसूली  लोहा  तथा  इस्पात  नियंत्रण  संगठन  द्वारा  मुआफ

 कर  दी  गई

 बया  इन  फर्मों  को  आपात  लाइसेंस  देने  से  पहिले  इनकी  पूजी

 उनके  भाल निक ों  के  नाम  और  उनकी  निर्माण  क्षमता  उनके  कारखानों  के  उत्पाद  तथा  कारखानों

 के  पते  तथा  आयकर  की  राशि  व  इनके  द्वारा  किया  गया  भुगतान  आदि  मूल  मूत  तथ़्यों  के  बारे

 में  कोई  जाँच  की  गई  थी  ;

 .
 यदि  तो  किन  परिस्थितियों  में  इतनी  बड़ी  रकम  की  वसूली  मुआफ  की  गई  है

 इस  धनराशि की  वसूली  करने  में  क्या  बाधा  पेदा  आ  रही  है  और  क्या

 इसके  लिये  कई  अधिकारी  अथवा
 लाइसेंस  देने  की  प्रक्रिया  जिम्मेदार  है  तथा  यह  सुनिश्चित

 करने
 के  लिये  कि  भविष्य

 में
 इस  प्रकार  की  बातें  न  होने  पायें  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही

 है  ;  और

 (=)  था यात कर्त्ताओं  से  अधिभार  की  वसूली  करने  के  क्या  नियम  है  तथा  इस  बात

 का  क्या  ब्यौरा  है  कि  उनसे  अभी  तक  40  लाख  रुपये  की  राशि  age  करना  बकाया

 हालांकि  उन्हें  माल  मिल  चुका  है  ?

 खान  तथा  धातु  मंत्रालय  में  राज्य  स्त्री  To  चे  :  (#)

 और  :  wera  जो  बारें  पूछी  गई  हैं  उन  सब  का  प्रकरण  arise  रिपोर्ट

 1967  में  आता  है  ।  यह  रिपोर्ट  7  1967  को  सभा  पटल  पर  गई

 थी  ।  लोक  लेखा  समिति  इन  सभी  बातों  को  भली  प्रकार  जांच  करेगा  ।  अतः  समिति  द्वारा  इन

 बातों  की  जांच  पूरी  कर  लेने  से  पूर्व  सरकार  के  लिए  इन  मामलों  पर  कुछ  कहना  उचित

 न  होगा

 फर्मों  से  राशि  को  वसूली

 1398.  at  मृत्यु जय  प्रसाद :
 क्या  खान  तथा  धातु  मंत्री  बताने  की

 कृपा  करेंगे कि  :
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 ह
 }  16:24 15,000  टन  टिन  का  आयात  करने  में  हुई  दि  द  |  40  हजार  रुपये  की  हानि

 क्र यादेश  देने  वाली  फर्मों  से  वसूल  करने  की  बजाये  स्वयं  वहन  करने  के  क्या  कारण  हैं  ;

 इसकी  मंजूरी  सरकार  से  ली  गई  है  और  क्या  इस  मामले  में  उत्तरदायित्व

 निर्धारित  करने  के  लिये  कोई
 जांच  की  गई  है  ;

 और

 मदि  तो  इस  बारे  में  क्या  निर्णय  किया  गया  है  ?

 ख़ान  तथा  धातु  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्र०  :  से  (7)

 प्रदान  में
 जो

 बातें  पूछी  गई  है  उन  सब  का  प्रकरण  आडिट  रिपोर्ट  1967  में  आता

 है  ।  यह  fete  7  अप्रैल  1967  को  सभा  पटल  पर  रखी  गई  थी  ।  लोक  लेखा  समिति  इन

 सभी  बातों  की  मली  प्रकार  जांच  करेगी  ।  अतः  समिति  द्वारा  इन  बातों  की  जांच  पूरी  कर

 लेने  से  gd  सरकार  के  लिए  इन  मामलों  पर  कुछ  कटना  उचित  न  |

 Transporation  of  Motor  Cars

 1399.  Shri  Mrityunjay  Prasad  :  Will  the  Minister  of  Industrial  Development  and

 Company  Affairs  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  maximum  cost  of  road  transporation  of  motor  cars  from  factory  to

 marketing  place  is  determined  by  Government  while  fixing  the  sale  price  of  motor  cars  at

 various  places  and  if  so,  the  procedure  followed  ;

 (b)  whether  the  cost  of  transportation  is  determined  in  proportion  to  distance
 and  if  nct,  whether  the  dealers  have  been  authorised  to  add  to  the  ex-factory  price  as

 much  transportation  charges  as  they  consider  proper;

 (c)  the  prices  fixed  for  the  sale  of  fiat,  Ambassador  and  Standard  cars  at  Patna,

 Calcutta,  Bombay,  Madras  and  Delhi  ;  and

 (d)  whether  the  tools  given  alongwith  these  motor  cars  are  examined  as  to  their

 quality  and  usefulness  and  whether  the  price  fixed  for  these  tools  is  refundable  if  a

 customer  does  not  want  to  purchase  them  ?

 The  Minister  of  Industrial  Development  and  company  affairs  (Shri  F.  A.  Ahmed)  :

 (a)  and  (b)  :  Government  of  India  only  approve  of  the  ex-factory  retail  prices  of  motor
 cars.  The  manufacturers  are  permitted  to  add  to  the  ex-factory  price  the  actual.  cost  of

 transportation.  This  naturally  varies  from  place  to  piace  and  is  not  fixed  by  Gover-

 nment.

 (c)  As  stated  earlier,  the  prices  approved  by  Govcrement  are  ex-factory  and

 not  ex  show-room  at  the  various  centres  in  the  country.

 (d)  Government  do  not  go  into  the  quality  and  usefulness  of  the  too!s  supplied

 along  with  the  motor  cars.  No  separate  price  is  approved  by  Government  for  these

 tools.  Government  understand  that  mie:her  the  manufacturers  nor  the  dealers  of  cars

 have  fixed  a  separate  price  forth?  tools;  go  wita  th2  car  and  no  refund  is  given  to  any

 customer  who  does  not  desire  to  take  the  tools  with  the  car,

 मोटर  गाड़ियों  का  निर्माण

 1400.  श्री  मृत्यु जय  प्रसाद  :  क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय  काय  मन्त्री

 यह  बताने  की  क्रेप  करेंगे  कि  :
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 लिखित  उत्तर 2,
 दून

 1967
 ae

 क्या  देश  में  निर्माण की  जारही  छोटी  और  बड़ी  zai,  बसों  के

 gray  यात्नी  बसों  की  संख्या  पर  कोई  अधि  फर्म  सीमायें  निर्धारित  की  गई  है  और  यदि

 हां  तो  निर्माताओं  के  नाम  तथा  पिछने  तीन  वर्षों  में  उनमें  से  प्रत्येक  निर्माता  को  एक  वर्ष  में

 कितनी  मोटरगाड़ियों  का  निर्माण  करने  की  agate  दी  गई  थी  तथा  प्रत्येक  निर्माता  ने  वास्तव

 में  कितनी  प्रोथ  मोटरगाड़ियों  का  निर्माण  उसका  ८  तैरा  क्या  है  ;

 क्या  कुछ  मोटरकार  निर्माताओं  ने  सरकार  द्वारा  निर्धारित  संख्या  से  भाषिक

 मोटरकारें  तैयार  करने  की  अनुमति  मांगी  थी  ;  और

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  में  किन  किन  निर्माताओं  ने  किस  किस  तारीख  को

 बह  अनुमति  मांगी  थी  और  प्रत्येक  मामले  में  क्या  क्या  निर्णय  किया  गया  ?

 celine  विकास  तथा  समवाय  कायਂ  मंत्री  फलद द्दीन  करली

 भोटरगाड़ी  निर्माताओं  को  दिये  जाने  वाले  औद्योगिक  लाइसेंसों  में  यह  दिखाया  जाता  >
 ष  कि

 कितनी  वार्षिक  उत्पादन  क्षमता  के  लिए  लाइसेंस  दिया  गया  है  सरकार  के  तकनीकी

 +
 कारियों  द्वारा  समय  समय  पर  (: ह <२६: |  में  स्थापित  क्षमता  का  भी  अनुमान  लगाया  जाता

 और  जांच  पढ़ताल  के  बाद  इस  स्थापित  क्षमता  के  लिए  मान्यता  प्रदान  की  जाती  यदि

 निर्माता  उनके  लिए  नियत  की  गई  विदेशी  मुद्रा  में  से  ही  कई  पालियों  में  काम  करके  और

 अतिरिक्त  मशीनों  को  लगाये  ।  प्राप्त  किये  बिना  लाइसेंस  प्राप्त  क्षमता  से  अधिक  उत्पादन  कर

 सके  इसके  लिए  उन  पर  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  है  ।  निर्माताओं  की  लाइसेंस  प्राप्त  तथा  स्थापित

 क्षमता  और  गत  तीन  वर्षों  में  उनके  द्वारा  किए  गए  उत्पादन के  आंकड़े  दिखाने  वाला  विवरण

 समा-पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  में  रखा  देखिये  संख्या  एल०  टी
 ०

 509/67)

 और  1966  में  मैसर्स  हिन्दुस्तान  मोटर  fao  कलकता  ने

 प्रतिवर्ष  30,000  एम्बैसेडर  कारों  के  उत्पादन  के  लिए  आवश्यक  पुर्जों  कच्चे  माल  के

 भायात  विदेशी  मुद्रा  के  नियतन  करने  के  लिए  आवेदन  किया  था  और  उन्होंने  यह  दावा  किया

 था  कि  वे  इतनी  कारों  का  उत्पादन  अतिरिक्त  aa  के  बिना  ही  कर  सकेंगे
 ।  देशी

 मुद्रा

 सीमित  मात्रा  में  उपलब्ध  होने  के  कारण  उनकी  प्रार्थना  स्वीकार  नहीं  की  गई  थी  ।

 1967  में  मेसर्स  प्रीमियर  आटो  मोबाइल  लि०  बम्बई  ने  प्रति  at  30,000

 फिएट  कारों  का  उत्पादन  करने  के  उद्  शय  से  अपनी  क्षमता  में  काफी  विस्तार  करने  के  लिए

 एक  प्रस्ताव  दिया  था  ।  इस  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 दुर्गापुर  में  रोदा  नियोजन

 1401.  श्री  कातिक  झ्ोराश्रों  :  क्या  औद्योगिक  विकास  तथा
 समवाय

 फ्राय  मम्मी

 बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 (*)  क्या  दुर्गापुर  का  कोयला  खान  तथा  संबंधित  मशीनरी  के  waar  सेवा

 नियोजन  के  मामले  में  स्थानीय  लोगों  को  देते  हैं
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 Written  Answers  June  2,  1967

 का  निधि

 यदि  तो  31  1967
 को

 वहाँ  के  कर्मचारियों  की  कुल  संख्या  किनी

 थी  तथा  उनमें  स्थानीय  लोग  जिले  में  परियोजना  है  तथा  आसपास  के  जिलों

 कितने लोग  थे  ;  और

 जिस  राज्य  में  परियोजना  &  वहां  के  लोगों  की  सख्या  तथा  अन्य  राज्यों  के  लोगों

 की  कुल  संख्या  तथा  स्थानीय  लोगों  की  संख्या  कितनी  जिनका  मासिक  sat  1600

 रुपये  तथा  उससे  अधिक है  कौर  जिनका  मासिक  वेतन  1000  रुपये  तथा  उससे  अधिक  किन्तु

 1600  रुपये से  कम  है
 ?

 विकास  तथा  समवाय  wa  मंत्री  फजरुद्दीन  wet  ग्रह  मद  )  (#)  रती

 के  मामले  में  खनन  तथा  सम्बद्ध  मशीनरी  कारपोरेशन  के  प्रबन्धकों  ने  इसको  स्वीकार  कर  लिया

 है  कि  निम्न  वेतन  पाने  वाले  स्थानों  पर  यदि  सयंत्र  के  आस  पास  के  स्थानीय  व्यक्ति  मिल  जायें

 तो  अधिक  लाभदायक  रहेगा  ।

 31  1967  तक  कर्मचारियों की  कुल  संख्या  6,340  थी  ।  जिस  जिले  मैं

 संयंत्र  स्थापित  है  और  उसके  अड़ो  प्-पड़ोस  के  जिलों  में  रहने  वाले  कर्मचारियों  की  कुल  संख्या

 31  मोच  1967  को  3000  थी  ॥

 यह  परियोजना  पश्चिमी  बंगाल  में  स्थित है
 और

 उस
 राज्य  के  कर्मचारियों  की

 कूल  संख्या  5,041  है  ।  अन्य  राज्यों  के  कम  बारियों  की  कुल  संख्या  1,299  है  ।  ऐसा  कोई  भी

 स्थानीय  कर्मचारी  नहीं  है  जिसका  मासिक  वेतन  1,600  रुपये  प्रतिमास  से  अधिक  हो  और

 ऐसे  carr  कर्मचारियों  की  संख्या  4  है  जिनका वेतन  1000  और  1,600  रुपये  के  बीच

 एक्टरों  तथा  छोटी  कारों  का

 1402  गा०  ह् ०  fart  क्या  ग्रौयोगिक  विकास  aal  समवाय  क्लार्क  मन्त्री

 पा तों  के यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  सरकार  ने  छोटी  कारों  के  निर्माण  के  लिये  संसाधन

 नियतन  का  विचार  करते  समय  छोटी  कारों  के  निर्माण  की  तुलना  में  देश  में  छोटे  तथा  सस्ते

 एक्टरों  के  निर्माण  के  लिये  दी  जाते  बाली  पारस्परिक  प्राथमिकता  का  विचार  किया  है  ?

 प्रौद्योगिक  विकास  तथा  समवाय  काय  मंत्री  (at  फखरुद्दीन  ait

 कच्चे  माल  का
 उदारतापूर्वक  आयात  करने  के  लिए  आयात  लाइसेंस  स्वीकार  करने  हेतु

 प्राथमिकता  प्राप्त  59  उद्योगों  की
 जो  सुची  तैयार  गई  थी  उसमें  कृषि  ट्रक्टर  उद्योग

 सम्मिलित  यात्री  कार  उद्योग  को  प्राथमिकता  प्राप्त  59  उद्योगों  की  सूची  में  सम्मिलित

 नही ंकिया  गया  है  ।

 हिन्दुस्तान  प्लान्टेशन  लिमिटेड

 1403.  श्री  गणोश  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 सरकार  ने  हिन्दुस्तान  प्लांटेशन  )  लिमिटेड  को  कितना  sem  दिया  है

 तप
 इस  फर्म  को  ऋण  पंजर  करने  पहले  तथा  इसके  निदेशकों  के  पुर्व  इतिहास

 तथा  छोधघ
 क्षमता  की  अच्छी  तरह  जांच  पड़ता  की  गई  थी
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 12  1889  लिखित  gaz

 कया
 इस

 फर्म  को  वे  कचाल
 में  भूमि  खुले  टेंडरों  द्वारा

 दी
 7 HI  या

 समझौते  द्वारा  दी  गई  और

 नव्य
 इस  फर्म  से  ऋण  वसूल  करने  के  लिये  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का

 विचार  है  तथा  क्या  ऋण  भदा  न  करने  वाली  इस  फर्म  के  विरुद्ध  दाण्डिक  काय  वाही  करने  का

 प्रस्ताव  है  ?

 वाणिज्य  मन्त्री  (at  :  से  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  और

 यथासमय  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 फिएट  कारों  को  नियतन

 1404.  शी  गरोदा  :  औद्योगिक  विकास  तथा  समुदाय  कार्य  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  अन्दमान  तथा  निकोबार  द्वीप  संघ  राज्य  क्षेत्र

 के  लिये  नियत  किया  गया  फिएट  कार  का  कोटा  केवल  सरकारी  कर्मचारियों  के  लिए

 आरक्षित

 1960  में  अब  तक  कितने  अधिकारियों को  फिएट  कार  दी  गई  है  तथा  इनमें  से

 कितने  अधिकारी  प्रतिनियुक्त  पर

 1960  से  अब  तक  क्रम  कुल  कितने  ऐसे  अधिकारियों को  जो  एक  वर्ष

 छः  तीन  महीने  और  एक  महीने  में  उन  द्वीप  समूहों से  चले  गये  फिएट  कारें दी

 और

 अन्दमान  के  कोटे  से  कार  लेने  वाले  कितने  अधिकारियों  ने  द्वीप  समूह  से  बाहर

 किसी  स्थान  पर  कार  ली  ?

 प्रौद्योगिक  fasta  तथा  समुदाय  कार्य  मन्त्री  (  श्री  पसर द्दीन  wet  अहमद  )  स

 :  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  हैं  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 Jute  factory  in  Bihar

 1404,  Shri  Canaaand  Thakur  Will  the  Ministr  of  Commeree  be  pleased  to

 state  १

 (a)  whether  it  is  afact  that  Saharsa  and  Purnia  Districts  of  North  Bihar  and

 principal  jute  producing  centres;

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  the  production  of  jute  has  gradually  declined  during

 the  last  two  or  three  years  for  want  of  a  jute  factory  in  Shaharsa  district  and  because

 farmers  are  not  paid  reasonable  prices;

 (c)  whether  it  is  a  fact  that  inter  other  things  raw  material  is  not  in  short

 supply  for  the  setting  up  of  a  jute  factory  in  Shaharsa  district;  and

 (d)  if  so,  when  Government  propose  to  set  up  a  jute  industry  in  this  backward

 border  area  ?
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 ee

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  commerce  (Shri  Mohd.  Shafi  Qareshi)  :  (a)  to

 (a)  (A  statement  is  attached).

 Sta  ment

 Saharsa  and  purnea  constitute  the  largest  jute-production  districts  in  Bihar.  The

 production  of jute  in  these  districts  during  the  last  few  years  has  been  of  the  following

 order:

 Year  Lakh  Bales

 1961-62  11-0

 1962-63  3°7

 1963-64  10°0

 1964-65  T8

 1965-66  79

 2.  The‘production  of  jute  (and  mesta)  has  declined  in  all  the  jute  growing  areas  10

 India  including  Bihar,  owing  mainly  to‘adverse  weather  conditions  during  the  last  three

 years.  The  quality  of  the  jute  grown  in  Saharsa  and  Purnea  is  comparatively  inferior  and

 as  a  result,  this  jute  fetches  a  lower  price.  | ह  is  not  correct  to  say  that  the  production  of

 jute  has  declined  for  want  of  a  jute-factory  or  because  farmers  are  not  paid  reasonable

 prices.  Due  to  acute  shortage  of  raw  jute  in  the  country  during  the  preceding  seasons,

 prices  of  jute  all  over  the  country  (including  Purnea  and  Saharsa)  were  ruling  at  high
 lavels  both  at  Calcutta  and  in  the  mufossil  markets.  While  it  is  ajfactithat  there  is  no

 jute  mill  in  Saharsa  District,  there  are  already  three  jute  milis  in  Bihar  and  the  bulk  of

 The their  requirement  of  fibre  is  met  from  jute  grown  in  Pursea  and  Saharsa  Districts.

 country.  as  a  whole  has  more  jute-manufacturing  capacity  than  can  be  fed  fully  by  the  raw

 jute  currently  available,  with  the  result  that  the  requirements  of  the  existing  mills  are  met

 by  allowing  import  of  raw  jute  from  time  to  time.  The  only  way  to  ensure  better  price

 for  Saharsa  jute  is  to  improve  the  quality  and  yield  of  the  fibre.

 3,  There  isno  proposal  to  set  up  a  jute  mill  in  the  jute-producing  area  of  the

 District.

 प्रतीक वाला  माल

 1406.  श्री  काशीनाथ  पाण्डे  :  कया  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उनके  मन्त्रालय  ने  अधिक  माल-भाड़े  वाले  कुछ  वर्गों  के  बारे  में  अध्ययन

 करने  का  निर्णय  किया  है  ताकि  सड़क  परिवहन  से  होने  वाली  प्रतियोगिता  का  सामना  किया

 जा  और

 यदि  तो  अध्ययन  का  निष्कर्ष  कब  तक  प्राप्त  होने  की  सम्भावना  है  ?

 रेलवे  मन्नन  सही  सु०  :  रेलवे  में  ऊची  भाड़ा  दर  वाले  माल

 यातायात  को  कायम  रखने  के  प्रश्न  पर  रेलवे  बोर्डे  और  क्षेत्रीय  रेल  प्रशासन  लगातार  ध्यान

 देते  रहे  जब  कभी  आवश्यक  होता  भाड़ा  दरों  में  समंजन  करने  और  रेल  सेवा  के  स्तर

 में  सुधार  करने  के  लिए  समय-समय  पर  उपाय  किये  जाते  हैं  ।

 चूकि  ये  अध्ययन  लगातार  चलते  रहते  हैं  और  पर  जो  सूचना  मिलती

 हैं  उनके  अनुसार  कारवाई  की  जाती  इसलिए  इस  तरह  के  अध्ययनों  के  परिणाम  बताना  न

 सम्भव  है  और  न  वांछनीय  ।
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 लिखित  उत्तर

 रेलवे  एव  सरकारी  उपकरणों  में  areas  तथा  फोरमैन

 1407.  श्री  स०  च०  बेसरा :  FAT  रेलवे  मन्त्री  4  1966  के  अतारांतिक

 प्रशन  संख्या  587  के  उत्तर के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  रेलवे की  वर्कशापों

 तथा  शेडों  में  और  हैवी  इलेक्ट्रिकल  लिमिटेड  फर्ट्लाइजर  कारपोरेशन  आफ  इण्डिया

 भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  हरिद्वार  तथा  नेशनल  स्माल  स्केल  इंडस्ट्रीज

 कारपोरेशन  लिमिटेड  में  चार्ज मेन ों  तथा  फोरमों  के  दत्त  भरती  के

 पदोन्नति  के  अवसरों  कायें  जिम्मेदा  रियो  तथा  वकंशाप  की  सुविधाओं  के  मामले  में

 वग--वार  मूल-भूत  अन्तर  क्या  क्या  है  ?

 रेलवे  मन्त्रों  To  Ao  पूनिया )
 :  सुचना  मंगायी  जा  रही  है  और  यथासमय

 पटल पर  रख  दी  जायेगी

 रेलवे  में  चालानों  के  लिए  प्रोत्साहन  बोनस

 1408.  श्री  स०  च०  बेसरा  :  क्या  रेलवे  मन्त्री  18  1966  क  अतारांकित

 प्रशन  संख्या  1805  के  उत्तर  के
 सम्बन्ध  में

 यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि  भारतीय  रेलों  में

 कार्य  करने  वाले  चार्ज मेन ों  को  दिये  जाने  वाले  प्रोत्साहन  बोनस  की  दरों  को  न  बढ़ाने  के  क्या

 कारण है
 ?

 रेलवे  मन्त्री  च०  Yo  पूनिया )  पय  वेक्षक  कर्मचारियों  के  लिए  प्रोत्साहन  बोनस

 की  जो  दरें
 पहले

 से  मंजूर  वे  पर्याप्त  समभी  जाती  है  और  इन  दरों  में  वृद्धि  करने  का  कोई

 औचित्य  नहीं  है  । श

 छोटे  टू  कारों  का  निर्माण

 1409.  शनी  य ७  झ ०

 श्री  स०  Fo  सांघी  :

 कया  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  wat  करेंगे  कि  :

 कया  जापानी  सहयोग  से  छोटे  ट्र
 जिनका  छोटे  खेतों  तथा  चावल  के  खेतों

 में  आसानी  के  साथ  प्रयोग  किया  जा  सके  के  निर्माण  के  लिए  एक  क्लॉ रखाना  स्थापित  करने  का

 प्रस्ताव है  ;  और

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  कया  हैं  ?

 प्रौद्योगिक  विकास  तथा  समवाय  कार्य  मंत्र  फखरुद्दीन  salt  :  और

 :  जापानी कर्मों  के  again  से  फीवर  टिंसल  (  att  ट्रैक्टरो ं)  के  निर्माण के  लिए  कई

 योजनाओं  को  आशय  पत्र
 अथवा  सिद्धान्त  रूप  में  स्वीकृति  दी  गई  है  ।  इन  योजनाओं

 की  विशेषताएं  निम्न  प्रकार  हैं  :-
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 ey  निर्माता का  विदेशी  सहयोगी  स्थान  क्षमता  स०

 सं०  नाम  का  नाम  प्रतिवर्ष  टिप्पणी

 a |  कृषि  प्रा०  मेसर्स  अकी  तु  आफ  सन् तन  द  T  6,000  फर्म  में  उत्पादन

 fao  हैदराबाद  जापान  हैदराबाद  प्र  कलान गज़ा were  हो  गया

 मैसेज  वी  मैसेज  मित्या  बीथी  हेवी  बंगलौर  5,000  6-4-66
 को

 मोटर्स  लि बंगलौर  इन्डस्ट्रीज  जापान  सेंस  दिया  गया  ।

 मैसेज  काटन  मैसेज  सातोह  कानपुर  6,000  209-4-67  को

 स्पिनिंग  एण्ड  वीविंग  रल  मदीन
 =

 दिया

 मिल्स  लि कानपुर  रिंग  कं०  टोक्यो  गया  ॥

 मैसेज  हैदराबाद  मैसेज  इसकी  एग्रीकल्चरल  हैदराबाद  12,000  13-3-67  को

 श्रावित मेटल  ae  मशीनरी  मैन्युफेक्चरिंग  लाइसेंस  दिया

 हैदराबाद  कम्पनी  लि ०  टोक्यो  गया  ।

 प्रवारा  टूल्स  मत् मार  डीजल  इन् जन  प्रवर नगर  केवल  आशय  पत्र

 क्या
 एण्ड  इम्प्लीमेंट  कम्पनी लि  ०  जारी  क  het  गया

 कोआपरेटिव  है  ि द. व  aa
 ~

 प्रवरनगर  क  लाइंस

 विदेशी  सहयोग

 से  उपबन्धों की

 स्वीकृति  तथा

 आयातित  मशीनों

 की  आवश्यकता

 की  स्वीकृति  के

 बाद  जारी  किया

 जायेगा  |

 इसके  अतिरिक्त  दो  और  योजना  एक  पंजाब  सरकार  की  और  एक  उत्तर  प्रदेश  राज्य

 औद्योगिक  विकास  निगम  की  कमला  12,000  तथा  15,000  पावर  feast  प्रतिवर्ष  को  सिद्धान्त

 रूप  से
 स्वीकार

 कर  लिया  गया  है
 ।

 इन
 योजनाओं

 में
 भी  जापानी  सहयोग की  व्यवस्था  है  ।

 इसको  विस्तृत  योजना  प्रस्तुत  करने  के  समय को  बढ़ाकर  1967  के  अन्त  तक  कर  दिया
 गया

 हैं  ।

 सरकारो  उपक्रमों  द्वारा  कच्चे  साल  सरोद

 1410.  2  ह *  प्रसाद  :

 श्री  न०  Fo  साँघी  :

 क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय  sd  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  कच्चे

 माल
 को

 खरीदने  के  अपने  तरीके  के  कारण  सरकारी  उपक्रमों  को  होने  वाले  धाटे  को  रोकने के

 लिये  सरकार  ने  क्या  उपाय  किये  हैं  ?
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 श्रौद्योगिक  विकास  तथा  समवाय  कार्य  मंत्री  श्री  फखरुद्दीन  —— mat  अहमद  )  सरकारी

 उपायों  द्वारा  कच्चा  माल  खरीदने  के  लिये  अपनाई  गई  पद्धति से  हुए  घाटे  के  बारे  में  कोई

 मी  सूचना  अथवा  शिकायत  न  होने  के  कारण  किसी  प्रकार  का  सुधार  करने  की  कार्यवाही  करने

 की
 आवश्यकता  नहीं  है  ।

 वायदा  बाजार  श्योर

 1411.  श्री  दी०  चं०  शर्मा  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  दांत वाला  समिति  ने  वायदा  बाजार  आयोग  के  ढांचे  तथा  कायें  प्रणाली  को

 नया  रूप  देने  और  उस  प्रयोजन  के  लिए  वायदे  के  सौदे  1952  का

 नये  सिरे  से  प्रारूप तैयार  करने  के  लिये  सिफारिश की  co

 क्या  सिफारिश  पर  विचार  किया  गया  है  ;  और

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  ?

 बारिश  मंत्री  (  श्री  fara  सिह  )  :
 वां  ।

 अभी  नहीं  ।

 wet  ही  नहीं  उठता

 प्रबन्ध श्र  मि कर रण

 1412.  श्री  प्रेमचन्द वर्मा  :  क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय  काय  मंत्री यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  कितने  समवाय  ऐसे  जिनकी  प्राधिकृत  पूरी  एक  करोड़

 रुपये  या  उससे  अधिक  है  ;  और

 इन  समवायों  का  नियन्त्रण  करने  वाले  प्रबन्ध  अभिकरणों  की  संख्या  कितनी

 तथा
 प्रत्येक

 प्रबन्ध  अभिकरण  द्वारा  कितने  कितने  समवायों  का  नियन्त्रण  किया  जाता  है  ?

 औद्योगिक  विकास  va  समवाय  काय  मंत्री  (  श्री  फखरुद्दीन चली  अहमद :.

 तथा  गेर-सरकारी  क्षेत्र  की  समस्त  जिनकी  प्राधिकृत  पू  एक  करोड़  रुपये

 या  उससे  अधिक  938  जिनमें  से  228  कम्पनियों  का  179  प्रबन्ध  अभिकरणों

 प्रबन्ध  होता  है
 ।

 इन  प्रबन्ध  अभिकरणों  में  से  प्रत्येक  के  प्रबन्ध  ऐसी  कम्पनियों
 की

 संख्या

 निम्नलिखित है

 प्रबन्ध  अभिकरणों  की  संख्या  प्रत्येक  प्रबन्ध  अभिकरण  के  प्रबन्ध

 कम्पनियों  की
 संख्या  ———y

 17

 152

 1229



 Written  Answers  Jyaistha  12,  1889  (Saka

 कागज  तथा  का  आयात

 1413.  श्री  प्रम  चन्द  वर्मा  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 पिछले  बारह  महीनों  में  निर्यात  सबद धन  योजना  के  अ  तर्गत  कागज  तथा  गत्ते  के

 arara  के  लिये  कितनी  राशि  के  लाइसेंस  दिये  गये

 देवा  में  कागज  तथा  गत्ते  के  बड़  माने  पर  होने  वाले  उत्पादन  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  क्या  सरकार  का  विचार  निर्यात  संवर्धन  योजना  के  अ  तर्गत  इन  वस्तुओं के  आयात  में

 कटौती  करने  अथवा  आयात  को  बन्द  करने  का  है  ;  और

 यदि  तो  अब  तक  नीलेंथ  न  किये  जाने  के  कारण  क्य  हैं
 ?

 वाणिज्य  मन्त्री  (  श्री  दिनेश  सिह

 aH

 निर्यात  सव दू धन  योजनाओं  के  अ  तर्गत  दिये

 गये  लाइसेंसों  के  मुल्य  के  आंकड़  वस्तु वार नहं नहीं  रखे  गये  हैं  ।  इसलिये  कागज  तथा  गत्ते  जेसी

 अलग  अलग  वस्तुओं  के  संबंध  में  निर्यात  संवर्धन  योजना  के  अ  तरंत  दिये  गये  आयत  लाइसेंसों

 का  मुल्य  नहीं  बताया  जा  सकता  |

 और  नई  आयात  नीति  के  अ  तरंत  केवल  पू  विकृत  निर्यातकों  को  उतने  ही

 कागज  तथा  गत्  के  आयात  की  अनुमति  दी  जाती  है  जितने  आयातित  कच्चे  माल  की  उन्हें

 निर्यात  उत्पादों  के  निर्माण  में  वास्तव  में  आवश्यकता  होती  है  ।  विभिन्‍न  प्रकार  के  कामज  और

 गत्ते  के  आयात  की  अनुमति  देते  समय  स्वदेशी  उत्पादन  का  उचित  ध्यान  रखा  जाता  है  ।

 झायात  तथा  निर्यात

 1414.  श्री  प्रेम  चन्द  वर्मा  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 पिछले  बारह  महीनों  में  आयात  और  निर्यात  व्यापार  में  अधिक  ci  के  बीजकਂ

 त्या  कम  राशि  के  बीजक  लाने  के  कितने  मामले  पकड़  गये  हैं  और  कितने  मामलों  में  कार्यवाही

 की  गई  है

 पिछले  बारह  महीनों  में  आयात  और  निर्यात  के  नियमों  के  उल्लंघन  के  कितने

 मामले  पकड़  गये  और

 कितने  अफसरों  तथा  सार्वजनिक  नेताओं  के  विरुद्ध  मुकदमें  चलाये  गये  और  उसके

 परिणामस्वरूप  कितने  व्यक्तियों  को  दण्ड  दिया  गया  ?

 वाणिज्य  मंत्री  दिनेश  सिंह  )  8  मामले  |

 374  मामल े।

 (7)
 66

 मामलों  में  मुकदमे  चलाये  गये  भर  दण्ड
 दिया

 गया
 ।  उनमें  कोई  अफ्सर

 है  |

 Water  Supply  at  Jhajha  and  Gomoh  Stations

 1415.  Shri R.  Shastri  Will  the  Minister  of  Raiiways  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Government  are  aware  that  the  water  supplied  to  the  workers  in  Jhajha
 and  Gomoh  stations  on  the  Eastern  Railway  is  jurious  to  health
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 2  1967
 लिखित

 उतर

 (b)  whether  Railway  doctors,  after  examining  the  water  have  sie  supported  this

 fact;  and

 (c)  if  80,  the  arrangements  proposed  to  be  made  by  Government  to  provide  pure
 water  to  the  workers  and  when  these  arrangements  would  be  made  ?

 The  Minister  of  Railways  (Shri  M.  Poonacha)  (a)  to  (c).  Water  is  supplied
 at  both  Gomoh  &  Jhajha  after  filteration  and  The  water  at  Gomoh  has
 been  found  to  be  statisfactory  and  potable  on  analysis  by  the  Railway  doctors.

 At  Jhajha,  however,  the  filteration  plant,  which  was  installed  in  1953,  is  not  working

 efficiently.  On  isolated  occasions,  the  water  has  been  found  unsatisfactory,  partt

 cularly  during  and  immediately  after  rains.  Samples  are  tested  every  day  by  the  doctors
 and  on  those  days  when  the  sample  is  found  to  be  unsuitable,  the  staff  are  warned  to

 draw  water  from  the  open  wells  provided  in  the  colony.  In  the  meantime,  overhauling
 of  the  filteration  plant  has  been  taken  in  hand.  This  is  expected  to  be  completed  by
 3  -9-67  and  after  its  completion,  it  is  expected  that  there  would  be  no  grounds  for  such

 complaint.

 सी  रामपुर  कोयला  खान  का  बन्द  किया  जाल लव  ह  ह

 1416.  शनी  इन्द्रजीत  गुप्त :

 श्री  वासुदेवन  नायर

 श्री  fro  चे  चटर्जी

 क्या  खान  तथा  धातु  मंत्री  यह  बताने  की  क्षा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम  की  गिरिडीह  में  श्रीरामपुर  कोयला  खान  को

 बन्द  करने  और  उसके  1500  कर्मचारियों  की  छटनी  करने का  fata  कर  लिया  गया  है  ;

 यदि  तो  इसे  बन्द  करने  के  क्या  कारण  हैं  और  इसे  होने  से  बचाने  के  लिए  यदि

 कोई  कार्यवाही  की  गई  है  तो  क्या  ;  और

 क्या  बिहार  तथा  परिश्रमी  बंगाल  के  सरकारी  उपक्रमों  को  गिरिडीह  का  ऊची  किस्म

 का  कोयला  बेचने  के  कोई  प्रयत्न  किये  गये  है ं?

 सान  तथा  धातु  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  प्र०  चं०  सेठी  1  :  और

 राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम  की  बिहार  की  श्रीरामपुर  और  कुरहुरवाड़ी  कोयला  खानों

 में,जो  गिरिडीह  खान  समूह  के  नाम  जानी  जाती  है लगभग  एक  शताब्दी  से  कार्य  हो  रहा  है  ।

 अच्छी  किस्म  के  कोयले  के  संचयों  के  समाप्त  होने के  कारण  सीरामपुर  की  कोयला
 खान  का

 केन्द्रोय गढ़ा जुलाई गढ़ा  जुलाई  1967 में  बन्द  किया  नाना  प्रस्तावित है  ।  सी  रामपुर  के  केन्द्रीय  गढ़े  के

 बन्द  हो  जान ेसे  1148  मज़दूरों और  201  एवजी  के  रूप  में  काम  करने  वालों की  छंटनी  की

 संभावना  है  ।  इसी  मध्य  में  इन  लोगों  को  वैकल्पिक  रोजगार  देने  की  संभावनाओं  पर  विचार

 किया  जा  रहा  है  तथा  संचयों  का  पुनरीक्षण  किया  जा  रहा  है  ।

 गिरिडीह  के  ऊची  श्रेणी  के  कोयले  के  लिए  बाजार  ढूढने  में  भी
 कठिनाई

 नहीं है  ।
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 Written  Answers  June  2,  1967

 मनुष्य  के  बालों  का  निर्यात

 1417.
 शी  शिवचन्द्र का  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  उन

 देशों  के  नाम
 क्या  हैं  जिनको  मनुष्य के  बालों  का  निर्यात  किया  जा  रहा  है  इससे  प्रतिवर्ष

 कितनी  विदेशी  मुद्रा  की  आय  होती  है  ?

 वाणिज्य  मंत्री  (  श्री  दिनेश  सिह  )  :  aim  राज्य  पश्चिम

 ब्रिटेन  और  आस्ट्रेलिया  भारत  से  मनुष्य के  बालों  (  बिना

 तैयार  किये
 )

 तथा  उसकी  रद्दी  का  आयात  करने  वाले  मुख्य  देश  हैं
 ।  104

 1964-65,  1965-66
 तथ  भेल  67  की  अवधि  में  किये  गये  निर्यात  का  मुल्य  क्रमश :  29,  65  लाख

 44.  19  लाख  रुपये  तथा  90.73  लाख  रुपये  था  ।

 निर्यात  शल्क

 1418.  भी  शिवचरण का  :  कया  वाणिज्य  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  रुपये  के  अवमूल्यन  के  बाद  निर्यात  शुल्क  में  हुई  कटौती से

 भवमसुल्यन  का  प्रभाव  समाप्त  हो  गया  है  ;  और

 यदि  तो  इसको  ठीक  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 वॉरिपज्य  मंत्री  (  श्री  दिनेश  सिंह  )  और  जब  कभी  निर्यात  शुल्क  लगी

 हुई  वस्तुओं  की  प्रतियोगिता  स्थिति  विदेशी  बाजारों  में  कमजोर  तभी  निर्यात  शुल्कों  में

 कटौती  की  गई  ।  निर्यात  को  कायम  रखने  तथा  बढ़ाने  के  लिये  की  गई  ऐसी  कार्यवाही  किसी

 भी
 रूप  में  अवमूल्यन  के  उद्देश्य

 जो  कि
 निर्यात  को  कायम  रखने  तथा  बढ़ाने  के

 लिये

 प्रतिकूल  नही ंहै  ।

 ढाली-राजहारा-दांतेवाडा  रेलवे  परियोजना

 1419  मती  श्रम  दास  गुरू  मिनीमाता  हुकम  चन्द  कछवाय

 श्री  नाराज  श्रहिरवार  श्री  यशवंत  fae  कुशवाह

 att  राम  fag  श्रायरवाल

 क्या  रेलवे  मंत्री  4  1966  के  आतारांकित  प्रीत  संख्या  489  के  उत्तर  के  सम्बन्ध

 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  मध्य  प्रदेश  के  दक्षिणी  बस्तर  क्षेत्र  के  विकास के
 ह  लिये

 ढाली-राजहारा-दांतेवाडा  रेलवे  परियोजना  के  महान  महत्व  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उनके
 cm

 मन्त्रालय  का  विचार  कुछ  अन्य  परियोजनाओं  की  तुलना  जो  तत्काल  लाभकारी  सिद्ध

 सकती  इस  परियोजना  को  सर्वाधिक  वरीयता  देने  का  है
 ?

 चौथी पंच  वर्षीय  योजना में  जिन  नयी  लाइनों रेलवे  मंत्री  चे०  सु०

 के
 बनाने  का  प्रस्ताव  है  उनके  सम्बन्ध  में  अभी  अ  तिम  निराले  नहीं  किया  गया  है  ।  इसलिए  इस

 लाइन  को  अधिकारी  प्राथमिकता  देने  का  अभी  सवाल  नहीं  उठता  ।

 1232



 ग जेन्दर  गडकर  प्रतिवेदन  के  बारे  में  व्यवस्था  का  प्रश्न 12  1889

 Sago  And  Sago  007.  Importers  Association

 1420.  Dr.  Ram  Manohar  Lohia:  Shri  S.M.  Joshi
 Shri  Madhu  L_imaye:  Shri  Arjun  Singh  Bhadoria  :
 Shri  Rabi  Ray

 Will  the  Minister  of  Commerce  be  pleased  t  :  state:

 (a)  whether  Government  have  received  a  memorandum  from  Sago  and  Sago  Flour

 Importers  Association  in  which  they  have  mentioned  an  estimated  loss  of  Tupees  one
 hundred  and  fifty  crores  as  a  result  of  the  stoppage  of  import  of  Sago  and  Maize  for

 preparing  starch;  and

 (b)  if  so,  the  reaction  of  Government  thereto?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Commerce  (  Shri  Shafi  Qureshi)  :(a)  Yes,Sir.

 (b)  Import  of  Sago  and  Sago  flour  has  been  banned  for  a  number  of  years,  and  to
 the  extent  possible,  domestic  sources  of  starch,  such  as  tapioca  and  maize,  are  being  utilised
 for  conversion  into  industrial  starches.  To  the  extent  that  some  of  imported  maize  is  also
 allowed  for  purposes  of  manufacture  of  starches,  the  fact  is  that  imported  maize  grains  are
 actually  cheaper  than  imported  Sago  or  Sago  flour  and,  therefore,  in  this  process,  there  has
 been  a  saving  rather  than  a  loss  of  foreign  exchange.  Efforts  are  also  being  made  to  grow
 hybrid  maize  in  adequate  quantities  with  a  view  to  achieving  self-sufficiency  in  this

 commodity  also.

 गजेन्द्र गडकर  प्रतिवेदन  के  बारे  में  व्यवस्था  का  प्रदान

 POINT  OF  ORDER  RE  :  GAJENDRA  GADKAR_  REP ated  ORT

 श्री स०  सो०  बनर्जी  :  A  नियम  376  (2)  के  अन्तर्गत  व्यवस्था  का

 प्रश्न  उठाना  चाहता  हू  ।

 meat  महोदय  :  श्राप  भ्र पनी  ही  ध्यान  दिलाने  वाली  सूचना  पर  व्यवस्था  का  प्रश्न

 उठाना  चाहते  हैं  ।

 श्री  स०  सो ०  बुर्जों  :  गजेन्द्र गडकर  श्रीयाल  का  समस्त  प्रतिवेदन  राज  के

 आफ  इण्डिया  में  प्रकाशित  हो  गया  है  परन्तु  उसको  अभी  सभापटल  पर  नहीं  रखा  है  ।

 मन्त्री  महोदय  ने  वक्तव्य  में  कहा  है  कि  उक्त  प्रतिवेदन  30
 मई  को  प्राप्त  हुमा  है  |

 अध्यक्ष  सहोदय  :  मन्त्री  महोदय  ने  अभी  कोई  वक्तव्य  नहीं  दिया  ।  पहले  हमें  उनका

 वक्तव्य  सुनना  चाहिये  |

 अ्रविलम्बनीय  लोक-महत्व  के  विषय  की  कौर  ध्यान  दिलाना

 CALLING  ATTENTION  TO  MATTER  OF  URGENT  PUBLIC  IMPORTANCE

 केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  का  मंहगाई  भत्ता  बढ़ाने  A  सरकार  का  इन्कार

 श्री  स०  मो०  बनर्जी  :  मैं  वित्त  मन्त्री  का  ध्यान  भ्र विलम्ब नीय

 महत्व  के  निम्नलिखित  विषय  की  शोर  दिलाता  ह  कौर  भ्र चु रोध  करता  ह  कि  वह  इस  बारे

 में  एक  वक्तव्य
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 Calling
 अंक  to

 Matter  of  Urgent  Public  Importance  Jyaistha  12,  1889  (Saka)

 व्यय  सूचक  we  में  झ्रौसतन  दस  झरो  की  वृद्धि  के  बावजूद  केन्द्रीय  सरकार

 के  तमंचा  रियों  का  मंहगाई  भत्ता  बढ़ाने  से  सरकार  का  इन्कार  ी

 उपप्रधान  मन्त्री  तथा  वित्त  मन्त्री  सोराबजी  मेंने  25  1967

 को  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  355  के  उत्तर  में  सदन  को  बताया  था  कि  बेईमान  पर

 केन्द्रीय  सरकार  के  कमंचारियों  के  मंहगाई  दत्त  की  दरों  की  समीक्षा  करने  से  सरकार

 गजेन्द्र गडकर  अ योग  की  सिफारिशों  पर  विचार  करना  चाहती  जिसे  उन  सिद्धान्तों  की

 जाँच  करने  के  लिए  कहा  गया  जिनके  arr  पर  केन्द्रीय  सरकार  के  कमेंचारियों  को

 भविष्य  में  मंहगाई  भत्ता  दिया  जाना  चाहिए  ।  आयोग  की  रिपोर्ट  30  मई  की  शाम  को  मिल

 गयी  हैरानी  उसका  श्रध्ययन  किया  जा  रहा  है  ।  आयोग  की  सिफारिशों  पर  निर्णयों  की

 घिरा  करने  से  पहले  कुछ  तौर  समय  की  श्राचश्यकता  होगी  ।  लेकिन  कर्मचारियों  के

 निधियों  जो  5
 मई

 को
 व्यय  सचिव  से  मिले  यह  श्राश्वासन  दिया  गया

 था
 कि  जो  भी

 निरोध  किये  ज.येंगे  उनको  1-2-1967  की  पिछली  तारीख  से  लागू  किया  क्योंकि  तब

 अखिल  भारतीय  श्रमिक  वर्ग  उपभोक्ता  मुल्य  सूचकांक  का  12  महीने  का  मंहगाई  ह

 की  दरों  में  पिछली  बार  किये  गये  संशोधन  के  बाद  10  ऊपर  चला  गया  था  ।  ऐसा

 ही  एक  शझ्राश्वासन  30  मई  को  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  सम्बन्धी  संयुक्त  परामशंदात्री

 तंत्र  की  राष्ट्रीय  परिषद  की  बैठक  में  भी  दिया  गया  था  ।

 Shri  Madhu  Limaye  (Monghyr)  ;  I  would  like  to  know  whether  the  report  of
 the  Gajendragadkar  Commission  will  be  placed  on  the  Table  to-day  ?

 श्री  स०  मो०  बनर्जी--मैं  इस  बात  की  पुष्टि  चाहता  हु  कि  क्या  जो  कुछ

 पत्रों  में  छपा  है  वह  ठीक  है  अथवा  नहीं  ?

 श्री  मोरारजी  देसाई  «WH  केवल  दो  प्रतियां  ही  प्राप्त  हुई  में  उनको

 पटल  पर  रखता  हू  ।  में  इसकी  प्रतियाँ  यथासम्भव  शीघ्र  मुद्रित  रहा  हूँ  अवश्यक

 प्रतियाँ  न  होने  के  कारण  मन्त्रिमण्डल  द्वारा  इस  पर  विचार  करना  सम्भव  नहीं  हो
 सका  है  |

 Shri  Madhu  Limaye  :  May  I  know  from  what  source  the  press  got  that
 information

 ?

 Shri  Morarji  Desai  What  can  say  about  it.  But  whatever  has  appeared  in  the

 Press  15  not  correct.

 श्री  स०  मो०  बनर्जी  :  मेरी  ध्यान  दिलाने  वाली  सुचना  निर्वाह  व्यय  सूचक  अ्रद्धु  में

 म्रौसतन  दस  श्रद्धा  की  वृद्धि  के  बावजूद  भी  सरकार  द्वारा  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  के

 मंहगाई  भत्ते  में  वृद्धि  न  करने  के  नगरे  में  जब  दूसरे  वेतन  आयोग  सिफारिश  को

 स्वीकार  किया  गया  था  स्वर्गीय  प्रधान  मन्त्री  जवाहरलाल  नेहरू  ने  कहा  था  कि  यह  पंच ट

 के  समान है  ।

 1967  में  निर्वाह  व्यय  सूचक  अंक  में  दस  wat  वृद्धि  हो  मई  थी  ।  इस

 लिये  22  लाख  सरकारी  कर्मचारी  कानूनी  तौर  पर  अधिक  मंहगाई  भत्ता  पाने  के  अधिकारी

 हैं  ।  क्या  मंहगाई  मत्ता  देने  में  विलम्ब  करने  तथा  इसको  न  देने  के  प्रयत्न  किये  जा  रहे
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 श्री  मोरारजी  देसाई  :  जब  तक  गजेन्द्र गडकर  aria  की  सिफारिशें  न ग  मिल  जागी

 तब  तक  सरकार  कोई  निर्णय  नहीं  कर  सकती  क्योंकि  इस  grata  को  इसी  उद  तय
 हेतु  नियुक्त

 किया  गया  है  ।  हमने  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों  को  भी  बचत  दिया है  कि  कोई  निराश्रय  करने से  पुत्र

 उनसे  भी  परामर्श  किया  जायेगा  ।  इसलिए  निर्णय  करने  में  कुछ  समय  लगेगा  |  परन्तु  हमने

 यह  भी  कहं  है  कि  निर्णय  करने  में  चाहे  कितना  समय  लग  परन्तु  उसको  1  1967

 से  ही  लागू  सभा  जायगा  |

 Shri  Yashpal  Singh  (Dehra  Dun)  :  would  like  to  know  whether  (:0४६111112111  15

 taking  steps  to  see  that  prices  do  not  rise  unless  there  is  a  rise  in  dearness  allowance.

 Had  the  Government  been  able  to  do  that  they  would  have Shri  Morarji  Desai

 done  that

 थी  ज्योतिष त्र  ag  :  सामान्य  व्यक्ति  का  निर्वाह  व्यय  बढ़  गया  है  |

 सरकार  ने  पिछने  आयोग  की  सिंफार्शों  को  स्वीक।र  किया है  कौर  वे  सिफारिशें  प्रभी  तकਂ

 लागु हैं  ।  aa  तके  कोई  wa  स्वीकार्य  सुत्र  उनका  स्थान  नहीं ले  लेता  तब  तक  सरकारी

 में  सामान्य  व्यक्ति  को  उन  सिफारिशों  के  लाभ  न  देने  के  क्या  कालरा हैं
 ?

 श्री  मोरारजी  देसाई  इसका  उत्तर  पहले  ही  दिया  जा  चुका  है  ।

 श्री  प०  गोपालन  :  मुल्यों  में  वृद्धि  का  मुख्य  कारण  सरकार  की  वित्तीय

 नीति  है  ।  तो  क्या  कर्मचारियों  को  अ्रधिक  मंहगाई  भत्ता  देने  के  लिए  राज्य  सरकारों  इस

 अतिरिक्त  व्यय  को  ger  करने  के  सहायता  देना  केन्द्रीय  सरकार  की  जिम्मेदारी  नहीं  है  ।

 क्यां  चौथे  वित्तीय  आयोग  ने  राज्य  सरकारों  के  इस  अतिरिक्त  तथा  श्रध्दा  व्यय  को  पुरा  करने

 लिए  केन्द्रीय  सरकार  की  सहायता  के  लिए  कोई  उचित  प्रक्रिया  बनाने  की  सिफारिश  की

 ।  यदि  हाँ  तो  इस  बारे  में  केरल  सरकार  की  सहायता  सम्बन्धी  प्रार्थना  को  पुरा  किया

 गया

 श्री  मोरारजी  देसाई :  राज्य  सरकारों  द्वारा  उपने  कर्मचारियों  को  मंहगाई  भत्ता

 देने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  उनकी  कोई  सहायत  नहीं  करेगी  ।  मैं

 यह  ब
 बात  भी  स्वीकार  नहीं

 कर  सकता  कि  मूल्यों  में  वृद्धि  केन्द्रीय  सरकार  की  श्रमिक  तथा ai  वित्तीय  नीति  के  कारण

 हुई  है
 ।

 श्री  नाथ नार  :  सरकार  द्वारा  मंहगाई  भत्ते  के  पुनरीक्षण  के  वचन  के

 बावजूद  कोई  सुविधा  देने  से  इन्कार  करने  के  क्या  कारण हैं
 ?

 श्राव्य  महोदय :  इसका  उत्तर  पहले  ही  दिया  जा  चुका  है  ।

 श्री  नयनार
 :  क्या  यह  ठीक  है  अथवा

 नहीं
 कि  art ने  मंहगाई  भत्ते  की  वृद्धि

 के  एक  बड़े
 माग

 को  निवार्य  बचत  में  परिवर्तन  करने  का  रिक  प्रस्ताव  किया  ?

 क्या  सरकार  ने  निर्वाह  व्यय  सूचक  भरक  में  दस  अंकों  की  वृद्धि पर  अपने  श्राप  मंहगाई  मत्ता
 बढ़ाने  की  सिफारिश  को  स्वीकार  कर  लिया  है  ?
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 श्री  मोरारजी  देसाई  :  सरकार  द्वारा  कोई  fata  कर  लेने  पर  ही  ये  बातें
 उत्पन्न

 होंगी  ।

 श्री  water  )
 :  मन्त्री  महोदय  के  वक्तव्य  को  देखते  हुए  सरकार

 केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  के  संगठनों  के  पराग्वे  से  वेतनमानों  के  पुनरीक्षण  के  लिए

 कार्यवाही  करेगी  ?

 att  मोरारजी  देसाई  इस  प्रश्न  का  विषय  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  ।

 Shri  Madhu  Limaye  (Monghyr):  I  would  like  to  know  whether  the  employees
 will  get  interest  on  the  money  due  to  them  since  February,  1967  on  account  of  increased

 dearness  allowance  which  Government  propose  to  give  them

 Shri  Morarji  Desai  :  No  Sir.

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  सरकार  गजन्द्रगडकर  शअ्रायोग  की  सिफारिशों  को

 स्वीकार  करने  के  लिए  बाध्य  नहीं  है  प्रौढ़  वह  इसके  प्रतिवेदन  को  रह  अथवा  संशोधित  कर

 सकती  है  तो  कया  सरकार  यह  आश्वासन  देगी  कि  कर्मचारियों  को  1-2-67  से  पहले  जो

 मंहगाई  भत्ता  मिलता  था  उसमें  कोई  कटौती  नहीं  की  जायेगी  ?

 श्री  मोरारजी  देसाई  :  ऐसा  लगता  है  कि  माननीय  सदस्य  स्वप्नों  के  संसार  में

 रहते  हैं  ।

 श्री  Ho  ato  atat  भ्र नाज  के  मूल्यों  में  हुई  वृद्धि  को  निष्प्रभावी

 करने  के  लिए  सरकार  को  तमंचा  रियों  को  कुछ  राहत  देनी  सरकार  को  इस  बारे  में

 भी  कार्यवाही  करनी  चाहिए  जि  पसे  मंहगाई  दत्त  में  हुई  वृद्धि  का  लाभ  कर्मचारियों  कोन

 मिलकर  बाजार  में  न  चला  जाये  ॥

 श्री  मोरारजी  देसाई  :  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  उचित  कायंवाही  करेगी  ।

 Shri  George  Fernandes  (Bombay-South)  :  The  hon.  Minister  has  stated  that  he

 will  not  assist  the  State  Governments  for  paying  increased  dearness  allowance  to  their  staff.

 On  the  other  hand  he  says  that  he  will  consult  the  State  Government  before  announcing  his

 decision  on  the  Gajendragadkar  Commission’s  roport.What  it  means  ?  Does  he  want  to  delay
 the  matter  or  is  ke  awaiting  a  country  side  agitation  from  the  Central  Government  employees?

 Shri  Morarji  Desai  We  are  committed  to  the  Chief  Ministers  in  this  respect.
 That  is  why  we  intend  to  consult  them  before  announcing  any  decision.

 श्री  दी०  चु०  शर्मा  :  वित्त  मन्त्री  तथा  कर्ब  उप-प्रधान  मन्त्री  के  कथन

 से  प्रगट  होता है  कि  वह  दूसरे  वेतन  झ्रायोग  की  सिफारिशों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए

 बद्ध  हैं  कि  निर्वाह  व्यय  qua  में  दस  wat  ae  की  वृद्धि  के  प्रभाव को  निष्प्रभावी  किया

 जाये  ।  उनके  कथन  से  यह  भी  प्रगट  होता है  कि  कर्मचारियों  को  1  1967  से  ates

 मंहगाई  भत्ता  दिया  जायेगा  ।  मैं  जानना  चाहता  नथ  कि  इन  कर्मचारियों  को  तत्काल  सहायता

 देने  की  घोषणा  करने  में  सरकार  को  क्या  बाधा  हो  रही  है  ?
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 12  1889  सभा पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 शी  मोरारजी
 देसाई  :

 मैंने  इस  बारे  में  कुछ  नहीं  कहा
 ।

 मैंने  केवल  यह  कहा  है
 कि

 सब  मामलों  पर  विचार  करने  के  पश्चात  सकार  उचित  कायंवाही  करेगी  |

 सभा पटल  पर  रखे  पत्र

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 लागत  लेखा  रिकार्ड  नियम

 प्रौद्योगिक  विकास  तथा  समवाय  कार्य  मन्त्री  फखरुद्दीन  चली  :  में

 कम्पनी
 1956  की  धारा  642  की  उप-धारा  (3)  के  श्रन्तगंत  लागत  लेखा

 रिकार्डस  )
 1967  की  एक  सभा पटल  पर  रखता  हुँ  जो  दिनांक  1  1

 1967  के  भारत  के  राजपत्र  में  श्रघिसुचना  संख्या  311  में  प्रकाशित

 हुए  थे  ।  [  पुस्तकालय में  रखी  गई
 ।  देखिए  संख्या  एल०  eto  496/67 |

 सिंगारेरणी  कोलियरोज  कम्पनी  तथा  कोयला  बोझ  के  प्रतिवेदन

 खान  तथा  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  To  चं०  :  मैं

 लिखित  पत्र  समा पटल  पर  रखता  नि

 (1)  1956  की  घारा  619  क  की  उप-धारा  (1)  के  अन्तर्गत

 सिंगरेनी  कोलियरी  कम्पनी  लिमिटेड  के  1965-66  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक

 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक  महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल ०  eto  497/67 |

 उक्त  कम्पनी  के  कार्य  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 (2)  कोयला  के  1964-65  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  ।

 में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  ato  498/67  |

 कपड़ा  समिति  शादी  के  लेखे  के  बारे  में  प्रतिवेदन

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  मुहम्मद  शफी  कुरेशी  )
 :  मैं  निम्नलिखित  पत्र

 सम भाप टल  पर  रखता

 (1)  कपड़ा  समिति  1963  की  धारा  13  की  उप-घारा  (4)  के  अंतगर्त  कपड़ा

 समिति के  ag  1965-66 के  लेखे  सम्बन्धी  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  की
 एक

 प्रति ।

 में  रखी गई  ।  देखिए  संख्या  एल ०  to  499/67 |

 PA  )  कपिला  समिति  1963  की  धारा  22  की  उप-घारा  (3)  के  श्रन्तगंत  कपड़ा

 समिति  1967  की  एक  प्रति जो  दिनांक  1  1967 के  भारत  के

 राजपत्र  में  भ्रधघिसूचना  संख्या  जी०  एस०  कार  438  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 में  रखी गई  ।  देखिए  संख्या  va  eto  500/67 |
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 (3)  उद्योग  तथा  1951 की  धारा  18  क  की  उप-धारा

 (2)  के
 प्रतिशत  अधिसूचना  संख्या  एस०  wo  1722  की  एक  प्रति  जो  दिनांक

 15  1967  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।  में  रखी गई
 ।

 देखिए  संख्या  एल०  टो०  501/67]

 (4)  अत्यावश्यक  वस्तु  1955  की  धारा  3  की  उप-धारा  (6)  के  अन्तर्गत

 कपड़ा  करवों  द्वारा  नियंत्रण  संशोधन  1967  की  एक  प्रति

 जो  दिनांक  29  1967  के  भारत  के  राजपत्र  में  ्र घि सूचना  संख्या  एस०  को
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 में  प्रकाशित  ह  था  ।  में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  टो०

 502/67]

 (5)  केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  1948  की  घारा  13  की  उप-धारा  (3)  के  श्रस्तर्गत

 केन्द्रीय  रेशम  बोड़े  1967  एक  प्रति  दिनांक  20

 1967  के  भारत  के  राजपत्र  में  श्र्रिसुचना  संख्या  जिससे  कार  740  में  प्रकाशित

 हुए  थे  ।  में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  टो०  503/67]

 (6)  नारियल  जटा  उद्योग  1953  की  धारा  26  की  उप-धारा  (3)  के  अन्तर्गत

 नारियल  जटा  उद्योग  1967  की  एक  प्रति  जो  दिनांक  20

 1967  के  भारत  के  राजपत्र  में  ्र घि सूचना  संख्या  wae  ्रो ०  1744  में  प्रकाशित

 हुए  थे  ।  में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  504/67

 सभा  का कोय

 BUSINESS  OF  THE  HOUSE.

 संसद  कार्य  तथा  संचार  मंत्री  रामसुभग  :  में  5  शैतान  1967  से 'श्रारम्भ

 होने  वाले  सप्ताह  के  दौरान  लिए  जाने  वाले  निम्नलिखित  सरकारी  कार्य  की  वोषशा

 करता  हि

 (  1)  रेलवे  मन्त्री  का  उत्तर

 (2)  1967-68  के  सामान्य  बजट  पर  सामान्य  चर्चा

 (3)  भ्रष्टाचार  निवारण  विधियां  1967  पर  चर्चा  तथा  पास
 किया

 जाना  ॥

 Shri  Hakam  Chand  Kachwai  (Ujjain)  :  I  would  like  to.know  whether  Government

 propose  to  bring  some  Bill  in  regard  to  ban  the  cow  slaughter  ?  I  would  also  like  to  know
 whether  Government  propose to  bring  some  Bill  in  regard  to  agarbatti  manufacturers  ?

 Dr.  Ram  Subhag  Business  to.  be  conducted  in  House  is  decided  by  the

 Business  Advisory  Committee.  These  matters  have  not  been  raised  there  by  the  representa-
 tive  of  the  hon.  Mernbers  party.

 The‘Minister  of  Food:and  Agriculture  (Shri  Jagjiwan  Ram)  :  The  Government  has

 decided  to  appoint:a  Committee  to  go  through  the  whole  and  names.  have  been  called  for

 from  the  Mahabiyan  Samiti.  As  soon  as  the  names  are  received  the  Committee  will  be

 appointed.
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 Shri  Kanwar  Lal  Gupta  (Delhi  Saddar)  :  I  would  like  to  know  whether  there  is  any

 difference  in  regard  to  the  number  of  representatives  of  the  Samiti  and  the  Government  ?

 Shri  Jagjiwan  Ram  :  No  Sir

 Shri  Madhu  Limaye  (Monglyr)  :  I  would  request  the  hon.  Minister  to  take  up  the
 motion  regarding  the  situation  of  West  Asia  which  stands  in  the  name  of  Smt.  Tarkeshwari
 Sinha  soon  afier  the  reply  given  by  the  Railway  Minister  in  the  railway  debate

 थी  नरेन्द्र सिह  महिला  पिछले  सत्र  में  हिन्दू  धर्म  धर्म स्व  विधेयक  को  पुर

 स्थापित  किया  गया  था  ।  में  जानना  चाहता  हुँ  कि  स्त्री  महोदय  इस  विधेयक  को  पुन

 ?

 श्री  कड़ापन  गर-हिन्दी  भाषी  लोगों-विशेषकर  मद्रास  के  लोगों
 ने

 मांग  की

 थी  कि  aint  को  निश्चित  कल  के  लिए  रखने  के  लिए  संविधान  में  संशोधन  किया  जाये  |

 सरकार  ने  भ्राश्वासन  दिया  था  कि  वह  संविधान  के  बजाय  अधिनियम  में  संशोधन  करेगी  |

 इस  बारे  में  कोई  संकेत  नहीं  मिल  रहा  कि  सरकार  कब  ऐसा  करेगी  ।

 श्री  दी०  बहु  शर्मा  शिक्षा  आयोग  के  प्रतिवेदन  पर  इस  समय  संसदीय

 समिति  में  चर्चा  हो  रही
 है  ।  समाचारपत्रों  में  भी  इस  बारे  में  बहुत  कुछ  भरा  छका है  ।  ऐसा

 लगता  है  कि  शिक्षा
 की

 मांगों
 पर

 चर्चा  लिए  केवल  पांच  घण्टे
 समय  दिया

 गया  है
 ।

 शिक्षा
 को  इस  बार  प्राथमिकता  दी  जाती  क्योंकि  हम  शिक्षा  के  पुरे  ढांचे  को  ही  बदलने

 का  विचार  कर  रहे  हैं  ।  अतः  इसे  अधिक  समय  दिया  .  जाना  चाहिये  ।

 दूसरा  महत्त्वपूर्ण  प्रश्न  यह  है  कि  चीन  में  हुये  प्रामाणिक  शक्ति  के  विकास  को  देखते  हुए

 भारत  को  रख  बम  बनाना  चाहिये  या  नहीं  ।  परमाणु  शक्ति  का  विभाग  एक  महत्त्वपूर्ण

 विभाग है  जिसके  लिये  केवल दो  घण्टे  ही  नियत किये  गये  हैं  ।  उसके  लिये  भी

 मिलना  चाहियें  ।  संसद
 कार्य  विभाग  के  लिये  भी  एक  घण्टा  दिया  गया  है  जो  बहुत  थोड़ा है

 अध्यक्ष  महोदय  :  इन  सबके  लिये  समय  कार्य  मंत्रणा  समिति  ने  तय  किया है
 जिसके

 प्रतिवेदन  को  सभा  ने  स्वीकार  कर  लिया  है  ।

 श्री  स०  मो०
 :

 मैं  बहुत  खुश हैं  कि  सरकार  ने  एकाधिकार  जांच

 आयोग  के  प्रतिवेदन  कौर  कार  के०  हजारी  समिति  के  प्रतिवेदन  पर  चर्चा  करने  के  लिये  एक

 प्रस्ताव  पेश  किया  है  ।
 यह

 भ्र वसर  उपयुक्त  है  क्योंकि  बजट  पर  मी  शीघ्र  ही  चर्चा  होने  जा

 रही  है  ।

 हम  पिछले  सात  वर्षों  से  सरकार  से  यह  मांग  कर  रहे रह ेहैं  कि  रूबी  जनरल  इंश्योरर्स

 म्पनी  ale  न्यू  एशियाटिक  कम्पनी  की  लेखा-परीक्षा  रिपोर्टो  को  सभा  पटल  पर  रखा  जाये  ।

 परन्तु  राज  तक  वह  मांग  स्वीकार  नहीं  की  गई  ।  तरब  जबकि  शिकार  के०  हजारी  समिति  के

 प्रतिवेदन  के  माध्यम  से  बिरला  समूह  पर  चर्चा  होने  जा  रही है  तो  उपरोक्त  दोनों  कम्पनियों

 के  लेखा-परीक्षा  प्रतिवेदनों  को  भी  सभा पटल  पर  रखा  जाये  ।
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 Shri  Prakash  Vir  Shastri  (Hapur)  :  It  was  the  practice  during  the  period,  when
 Shri  Iyyangar  was  the  Speaker  that  atleast  one  No-Day-Yet-Named  Motion  would  be  taken

 up  in  two  weeks-time.  But  now  the  No—Day-Yet-Named  Motions  are  being  ignored.  On
 last  Friday  it  was  decided  that  a  No-Day-Yet-Named  Motion  regarding  the  situation  aris-

 ing  out  of  the  resumption  of  arms  supply  by  Western  countries  to  Pakistan  and  the  increased
 tension  on  the  border.  I  request  the  Minister  for  Parliamentary  Affairs  for  including  in

 List  of  Business  a  motion  regarding  concentration  of  Pakistani  Forces  on  the  border  of

 Akhnoor  and  air  intrusion  by  Pakistan  in  Rajasthan.  I  again  request  that  some
 practice

 should  be  established  in  respect  of  No—Day-Yet-Named  Motion,

 Shri  Balraj  Madhok  (South  Delhi)  It  is  the  long  established  convention  that  all

 the  matters  of  public  importance  are  discussed  in  Parliament,  when  it  is  in  session,  Now

 there  are  two  crises  before  the  country—the  economic  crisis  and  the  crisis  from  security  point

 of  view.  Economic  situation  will  be  discussed  while  discussing  the  budget.  The  other

 matter  is  the  latest  developments  in  the  South  East  Asia,  which  will  affect  Indian  security  to

 a  great  extent,  because  Pakistan  is  likely  to  launch  crusade  against  India.  This  matter  should

 be  discussed  in  the  House  on  priority  basis.

 अध्यक्ष  महोदय  :  राजस्थान  का  मामला  बहुत  महत्त्वपूर्ण  है  कौर  सोमवार  को  इस  बारे

 में  एक  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  लिया  जायेगा  |

 श्री  स्वतंत्र  सिह  कोठारी  (  :  कई  सरकारी  निगम  बड़े  ही  महत्त्व  के  जेसे

 जीवन  बीमा  राष्ट्रीय  कोयला  विकास  हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  शादी  ।  इनके

 समय  समय  पर  प्रतिवेदन  प्राप्त होते  रहते  उन  पर  चर्चा  करने  का  समय  नहीं  मिल

 रहा  इसी  प्रकार  भ्रूतलिगम  प्रतिवेदन  जेसे  अन्य  प्रतिवेदनों  के  लिये  भी  समय  नहीं

 मिल  पाता  है  ।  ऐसे  प्रतिवेदनों  पर  चर्चा  के  लिये  एक  सप्ताह  में  दो  घंटे  नियत  किये  जाने

 चाहिये  ।

 Shri  George  Fernandes  (Bombay-South)  :  Since  the  marriage  of  Maharaja  of  Sikkim

 with  an  American  girl  there  has  been  some  change  in  the  attitude  of  Sikkim  towards  India.

 Though  we  have  given  Calling  Attention  Notice  on  this  matter  but  that  was  dis-allowed.

 Now  I  request  again  that  this  matter  should  be  discussed  in  the  House  soon.

 श्री  रंगा  :  सिक्किम  मामला  सभा  में  नहीं  उठाया

 क्योंकि  सिक्किम  के  साथ  हमारे  सम्बन्ध  एक  सन्धि  पर  आघारित  है  ।  इस  विषय  में  मेरी  यह

 राय  है  कि  विदेश  मन्त्री  को  वक्तव्य  देकर  वे  सब  शंकाएं  दूर  कर  देनी  चाहिये  जो  सिक्किम  के

 बारे  में  पदा  हो  गई  हैं  ।

 श्री  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी  (  :  पश्चिमी  एशिया  की  स्थिति  के  लिये  अगले  सप्ताह

 में  समय  दिया  जाना  क्योंकि  यह  एक  महत्त्वपूर्ण  मामला है  ।  बजट  पर  रेलवे  मन्त्री के

 उत्तर  के  बाद  इस  विषय  पर  गेर-सरकारी  प्रस्ताव  या  मंत्री  के  वक्तव्य  के  माध्यम  से  चर्चा  की

 जानी  चाहिये  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  एक  महत्वपूर्ण  मामला  है  इसलिये  मैंने  सरकार  से  इस  विषय  पर

 al  ula  स  taltne  नका चर्चा  के  लिये  समय  देने  को  कहा  है  ।  मामले  पर  यहां  विचार  नहीं

 किया  जाना  चाहिये  |

 1240



 12  रेलवे  आयव्ययक  1967-68  सामन्य  चर्चा 1889

 डा०
 राम  सुभग  भ्र नियत  दिन  वाले  प्रस्तावों  के  बारे  में  जो  विचर  व्यक्त

 किये  गये  उनके  बारे  में  विचार  जायेगा  ।

 सर्वेक्षण  सुरेन्द्रनाथ  रंगा  रौ  मधु  लिमये  शादी  सदस्यों  ने  पश्चिमी

 पकिस्तान  से  खतरा  तथा  सिक्किम  मामले  शादी  का  भी  जिक्र  किया  है  ।  सामान्य  बजट  पर

 सामान्य  चर्चा  के  दौरान  इन  सभी  विषयों  पर  चर्चा  की  जा  सकती  है  ।  हजारी  समिति  के

 प्रतिवेदन  को  भी  समय  मिलने  पर  लिया  जायेगा  ॥

 श्री  प्रकाश वीर  शास्त्री  के  इस  कथन  से  मैं  सहमत  नहीं  हूं  कि  नियत  दिन  वाले  प्रस्ताव

 को  प्र  थमिकता  दी  जानी  ara  मंत्रणा  समिति  ने  ऐसे  पांच  प्रस्तावों  को  चुना  था

 जिनकी  लेने  का  यथासम्भव  प्रयास  किया  जायेगा  |

 जहां  तक  संविधान  संशोधन  विधेयक  या  हिन्दू  धम  ध्वस्त  विधेयक  शादी  की  at

 प्रतीक्षा  करनी  क्योंकि  बजट  पर  वाद-विवाद  समाप्त  होने  के  बाद  ही  इन्हें  किसी  उपयुक्त

 समय  पर  लिया  सकेगा  ।  श्री  दी०  च ०  शर्मा ने  शिक्षा  आयोग के  प्रतिवेदन  के  बारे  में

 बातचीत  की  थी  ।  अणु-शक्ति  विभाग  की  मांगों  के  लिये  दो  घंटे  नियत  किये  हैं  ।  श्रीमान

 यदि  श्राप  जो  एक  घंटा  आपकी  इच्छानुसार  किसी  विषय  पर  खां  किया  जाना

 उसे  श्राप  ay  शक्ति  विभाग  के  लिये  नियत  कर  सकते  हैं
 ।

 maa  महोदय  :  अत्र  रेलवे  बजट  पर  विचार-विमर्श  होना  और  हमारे  पास  केवल

 दो  घाटे  शेष  हैं  ।  सभी  विरोधी  दलों  का
 समय

 लगभग  समाप्त  गया है  ।  यह  बचा  हुआ

 समय  भी  माननीय  सदस्यों  को  ही  fear  और  रेलवे  मन्त्री  सोमवार  कों

 काल  के  बाद  उत्तर  देंग े।

 इसके  बाद  लोक  मध्याह्न  भोजन  के  लिये दो  बजे  तक  के  लिये  स्थगित

 ह
 हई

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  for  lunch  till  Fourteen  of  the  clock.

 लोक
 सभा  मध्याह्न  भोजन  के  पश्चात  दो  बजे  सम  बेत  हुई  ।

 The  1.0  Sabha  re-assembled  after  Lunch  at  Fourteen  of  the  clock.

 यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए

 [  Mr.  Deputy-Speaker  in  the  Chair

 रेलवे  झ्रायव्ययक  (1967-68)  सामान्य  चर्चा

 (RAILWAY  BUDGET  (1967-68)  GENERAL  DISCUSSION)

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 अब  रेलवे  बजट  पर  सामान्य  चर्चा  शुरू  होगी
 |

 it  सी०  दास  :  में  अध्यक्ष  महोदय  को  धन्यवाद  देता  ह  कि  मुझे  रेलवे

 बजट  पर  बोलने का  अवसर  दिया  गया  है
 ।

 मैं
 नये  रेलवे  मन्त्री

 श्री  पूनिया जी  का  भी  स्वागत

 करता हु
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 मैं  अनुसूचित  जातियों  का  प्रतिनिधि  ate  इस  नाते  ah  रेलवे  के  किराये  और  भाड़े

 में  वृद्धि  किये  जाने  का  बड़ा  दुख  क्योंकि  बढ़  हुए  किराये  का  प्रभाव  केवल  गरीब  यात्रियों

 पर  ही  पड़ता  है  मेरा  अनुरोध  है  कि  तीसरे  दर्जे  का  किराया  न  बढ़ाया  जाये  ।

 यान  में  तीसरे  दर्जे  के  यात्रियों  को  तीसरे  दर्ज  का  नागरिक  सभा  जाता  जबकि  रेलवे  का

 अधिकतर  राजस्व  तीसरे  दर्जे  के  किराये  से  प्राप्त  होता  है  ।  गर्मी  के  दिनों  में  इन  यात्रियों को

 पीने  का  पानी  भी  नहीं  मिलता  है  ।  प्रत्येक  स्टेशन  पर  एक  से  अधिक  पानी  की  गाड़ी  होनी

 चाहिये  जो  गाड़ी  प्लेटफार्म  पर  पहुंचने  के  बाद  तीसरे  दर्जे  के  डिब्बों  के  यात्रियों  को  पानी

 सप्लाई  at  ।  रेलवे  में  भ्रनुसूचित  जातियों  ak  जनजातियों  के  लिये  पदोन्नति  के  श्रारक्षणा  की

 व्यवस्था  की  गई  थी  ।  परन्तु  wa  इस  निर्णाण  को  क्रियान्वित  नहीं  किया  जा  रहा  है  इसका  क्या

 वरण  है  ?  मेरे  निर्वाचन-क्षेत्र  के  आसपास  के  स्टेशनों  पर  विभागीय  खान-पान  की  व्यवस्था

 बड़ी  ही  शोचनीय  है  |  यहां  aes  माल  के  स्थान  पर  सस्ता  माल  यात्रियों  को  fear  जाता  है  |

 आजकल  रेलवे  तथा  सरकारी  कर्मचारियों  को  पूरे  परिवार  के  लिये  प्रथम  श्री  के  पास  दे

 दिये  जाते  हैं  ।  ऐसे  पासों  की  सीमा  निर्धारित की  जानी  चाहिये  क्योंकि  कुछ  यात्रियों  जो

 प्रथम  श्रेणी  में  यात्रा  चाहते  स्थानाभाव  के  कारण  निराश  होना  पड़ता  है  ।

 रायलसीमा  a4  में
 रेलवे  सुविचारों  की  बहुत  कमी है

 ।  इस  त्तेत्र  में  बड़ी  रेल  योजनायें

 कौ  क्रियान्वित  करने  से  पहले  तत्काल  इस  बात  की  आवश्यकता  है  कि  पकाला  से  धमंवरम  की

 ओर  रात  को  जाने  वाली  गेज  की  गाड़ी  के  कट पड़ी से  सिकन्दरा बाद  तक  एक

 सीघा  डिब्बा  जोड़ा  जाय  ।  बम्बई  मेल  या  बम्बई  एक्सप्रेस  जो  मद्रास  से  चलती

 सिकन्दरा बाद  के  लिये  एक  सीघा  डिब्बा  जोड़ा  जाये  ।  साथ  ही  पकाला  are  धर्मवीर के  बीच

 वाली  गाड़ी  को  छोटी  लाइन  से  बड़ी  लाइन  में  बदलना  होगा  तथा  उस  लाइन  को  मदनपत्ले

 हवाले  हितस  की  कौर  मोड़ना  होगा  ।  चूँकि  मदन पत् ले  एक  सुविख्यात  स्वास्थ्य वद्ध क
 स्थान

 है  ।  मैं  रेलवे  प्रशासन से  ata  करता ह  कि  इस  मामले  पर  वे  शीघ्र  ध्यान  दें
 ।

 गत  3  वर्षों  से  हम  यह  आशा  कर  रहे  है  कि  नन्दलाल  से  मदन पत् ले  के  बीच  एक  रेलवे

 लाइन  की  ्ाकषा  करते  झरा  रहे  हैं  ।  परन्तु  रायलसीमा  के  लोगों  की  यह  ara  तभी  तक  पूरी

 नहीं  हुई  है  दक्षिण-मध्य  रेलवे  जोन  वे  बन  जाने  पर  यह  आशा  की  जाती  थी  कि  ग्रान्ट्स

 रेलवे  कर्मचारी  जो  अन्य  जोनों  में  क  म  करते  वे  aa  दक्षिण-मध्य  जोन  में  काम  पर  लगाये

 जाते हैं  ।  मद्रास-बम्बई  के  बीच  वाली  रेलवे  लाइन  को  पार  करने  वाली  सड़क  जो

 तिरूपति  नामक  धार्मिक
 स्थान

 को  जाती  एक  ऊपरी  पुल  alt  एक  निचला  पुल  बनाया

 जाना  चाहिये  |  पुत्तर  के  स्टेशन  पर  बम्बई  मेल  या  बम्बई  एक्सप्रेस  में  से  कोई  एक  गाड़ी  अवश्य

 ही  रुकनी  क्योंकि  यहां  तालुक  मुख्यालय  है  are  यह  एक  धार्मिक  स्थान  कौर

 tear  विश्वविद्यालय  हैं  ।  विद्यार्थियों  की  सुविधा  के  लिये  पकाना  से  तिरुपति  और  काला हस्ती

 से  तिरुपति  के  बीच  शटल  गाड़ियां  चलायी
 जानी  चाहियें  ।

 Shri  Mudrika  Singh  (Aurangabad)  :  I  would  like  to  draw  the  attention  of  Railway
 Minister  to  the  deplorable  condition  of  Gaya  Station.  Gaya  is  a  religious  centre,  where

 lakhs  of  people  go  every  year  for  religious  purposes.  There  are  five  platforms  but  none  of

 them  has  platform  number  plate  or  urinal  or  tatrine.  Railway  lines  are  full  of  dirty  soil

 and  they  give  bad  smell.  It  is  the  great  example  of  inefficiency  and  mismanagement  on  the

 part  of  Railways.
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 A  train  service  namely  P.  G.  D.  train  has  been  started  between  district  Gaya  and
 Palaman.  It  runs  between  Patna  and  Dihari.  A  large  number  of  people  of  this  area  are
 taking  benefit  of  it.  But  there  is  one  thing  to  be  noted  in  this  respect.  This  train  does  not

 stop  on  all  the  stations  between  Dihari  and  Gaya,  while  it  is  a  must,  because  no  other  train
 is  there  to  cater  the  needs  of  the  passengers  and  there  is  great  rush  on  bus  routes  between
 Dihari  and  Gaya.  My  other  suggestion  is  that  the  railway  line,  which  is  there  between
 Patna  and  Rajgraha  via  Bihar  Sharif  should  be  further  extended  to  Gaya:  whichis  pilgrimage
 It  will  provide.  facility  to  pilgrims  as  well  as  add  to  the  income  of  the  Railways.

 Isupport  this  Railway  Budget.  It  is  a  deficit  budget.  The  reason  given  by  the

 Railway  Minister  for  the  deficit  do  not  include  the  reasons  like  inefficiency  and  corruption
 which  is  rampent  in  railway  administration.  The  Minister  has  tried  to  have  a  curtain  on

 them,  because  the  revealation  of  these  things  would  have  been  the  self-criticism  of  railways

 structure.  Alongwith  other  things  the  Minister  should  pay  attention  to  this  aspect  also.

 श्री स०  कुण्ड  :  हमें  आशा  कि  रेलवे  आयव्ययक  से  जनसाधारण

 को  कुछ  राहत  मिलेगी  परन्तु  किरायों  की  वृद्धि  के  कारण  जनसाधारण  पर  ale  अधिक

 बोझ  पड़ा है  ।  यह  थ  दिया  गया  है  कि  क्योंकि  कम  दूरी  वाली  रेलवे  लाइनें  लाभप्रद  नहीं

 इसलिये  रेलवे  के  किरायों  में  वृद्धि  कर  दी  जाये  ।  लगभग  aa  जनता  कम  दूरी  वाली  रेलवे

 लाइनों  पर  यात्रा  करती  है  जिसमें  से  90  प्रतिशत  लोग  निर्धन  व्यक्ति  हैं  इस  प्रकार  किरायों

 में  वृद्धि से  निघन  व्यक्तियों पर  ही  श्रमिक  बोझ  पड़ा  कांग्रेस  के  मन्त्री  लोकतंत्र  और

 समाजवाद  के  बड़े  बड़े  नारे  लगाते  हैं
 |

 परन्तु  व्यवहार  में  वे  सब  कुछ  भूल  जाते  हैं
 ।  19  करोड़

 रुपये  के  घाटे  को  वे  खर्चे  में  कमी  कर  के  र  कर  सकते  थे  ।  हम  तो  उस  दिन को  देखने  की

 इन्तजार  में  हैं  कि  जब  जनसाधारण  को  यह  विश्वास  हो  जायेगा कि  टिकट  खरीदने के  बाद

 उन्हें  गाड़ी  में  स्थान  मिल  जायेगा  ।  कांग्रेस  के  मन्त्री  नौकरशाही  के  गुलाम  बन  बुके  हैं  ।

 लोकतंत्र  में  नौकरशाही  प्रगति  के  लिये  बाधक  होती  ब्रिटिश  शासन  के

 समय  रेलवे  को  जो  थोड़ा  बहुत  लाभ  था  वह  ब्रिटन  के  छिपाने  में  जाता  था  परन्तु  अन्तर

 इतना  ही  है  कि  wa  रेलवे  ars  के  निर्देशकों  के  पास  है  कौर  भारतीय  खज़ाने  में

 कुछ  भी  नहीं  पहुंचता  ।

 यदि  किराये  बढ़ा  भी  दिये  गये  थे  तो  भअ्रनिवाय  वस्तु प्र ों  पर  रेल  भाड़े  में  वृद्धि  तो  नहीं

 करनी  चाहिये  थी  ।  यदि  मन्त्री  महोदय  इस  बात  का  आश्वासन  दें  कि  अनिवार्य  वस्तुप्नों  पर

 रेल  भाड़ा  नहीं  बढ़ाया  जायगा  तो  सभी  लोग॑  उनका  स्वागत  करेंगे  ।  इसका  कारण  यह  है  कि

 रेल  भाड़े  में  वृद्धि  से  श्रनिवाये  वस्तुप्नों  के  मूल्यों  में  भी  एकदम  वृद्धि  हो  जायेगी  ।  जिसके

 स्वरूप  निघन  जनता  ate  पिसेगी  ।

 गाड़ियों  की  गति  बहुत  धीमी  है  ।  जापान  में  बिजली  से  चलाई  जाने  वाली  गाड़ियों  को

 गति
 120

 मील  प्रति  घंटा  है
 ।

 इससे  दुर्घटनाएं  भी  नहीं  होतीं  |  कुछ  इसी  प्रकार
 की

 व्यवस्था

 यहां  भी  की  जानी  चाहिये  ।

 ara  रेलवे  के  खां  में  कमी  करने  की  बहुत  शझ्रावश्यकता  है  ।  चोरी  शादी  को

 रोक  कर  ate  बड़े  बड़े  अ्रघिकारियों  वाले  विशेष  प्रकार  के  सैलून  दिये  जाने  की  व्यवस्था  को

 समाप्त  कर  के  कुछ  बचत  हो  सकती  है  ।  sana  विभाग  का  पुगनंठन  करके भी  कुछ  ar

 बचाया  जा  सकता  है  |  यदि  सकता  विभाग  इन्हीं  अधिकारियों  के  ग्रीन  काम  करेगा  तो  भ्रष्ट

 अधिकारियों  को  पकड़ने  में  वह  कसे  सफल  होਂ  सकता है  |  सकता  को  स्वतंत्र  रूप  से

 काम  करना  चाहिये  ।

 1243



 Railway  Budget  1967-68  General  Discussion  June  2,  1967

 रेलवे  मंत्री  चे०  मु०  :  लवे  बोर्ड  सतकंता  महानिदेशक  केन्द्रीय  सतकंता

 अयोग  के  अधीन  काम  करता  है  ।

 थ्रो  स०  किन्तु  हम  चाहते  हैं  कि  visa  विभाग  रेलवे  विभाग  के  अधिकारियों  शर

 मंत्रियों  के  प्रभाव  से  परे  हो  ।  मैंने  पिछली  बार  अपने  वक्तव्य  में  कहा  था  कि  विभिन्न  साधनों

 को  कुछ  कम  विकसित  राज्यों  में  विकसित  करने  के  विषय  में  ग्रध्ययन  करने  के  लिये  एक  जांच

 अयोग  स्थापित  किया  जाना  चाहिये  ।  उड़ीसा  की  निरन्तर  उपेक्षा  की  जाती  रही  है  ।  रूरकेला

 से  तलछट  कौर  तलछट  से  कटक  तक  एक  लाइन  बनाई  जानी  चाहिये  श्र  इसे  पार दीप  से

 मिला  जाना  चाहिये  ।  टाटा  से  कटक  तक  एक  सीधी  लाइन  बरास्ता  वारी पड़ा  बनाई

 जानी  चाहिये  ।  बोलंगीर  से  खुरदा  तक  एक  लाइन  कौर  सम्बलपुर  से  तलाश  तक  एक  दूसरी

 लाइन  बनाने  केदार  में  जांच-पड़ताल  की  जानी  चहिये  ।

 यह  कहना  प्रदूषित  है  कि  नेरोगेज  लाइनों  से  कोई  आधिक  लाभ  नहीं  हो  रहा  है  ।  वह

 सब  काल्पनिक  बातें  हैं  ।  इन  लाइनों  को  समाप्त  करना  उचित  नहीं  होगा  ।  सभा  में  सभी

 सदस्यों  ने  मांग  की  है  कि  छोटी  लाइनों  को  बड़ी  लाइनों  में  परिवर्तित  करना  चाहिये  ।  एसा

 करने  के  पश्चात  ये  लाइनें  भी  लाभप्रद  सिद्ध  होंगी  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 मैं  अरब  माननीय  सदस्यों  से  निवेदन  करता  हूँ  कि  वे  अपने  भाषण  के

 लिये  7  मिनट  से  प्रतीक  समय  न  जिससे  यह  चर्चा  3:30  तक  समाप्त  हो  सके  |

 Shri  Tamaskar  (  Durg )  Efficiency  in  the  Railways  has  gone  down  as

 Railway  employees  are  dissatisfied  with  their  service  conditions  and  their  grievances  are  not

 being  dressed  by  the  authorities.  There  should  be  some  machinery  to  examine  the

 demands  and  grievances  of  Government  servants.  The  Government  should  agree  to  the

 appropriate  demands  so  that  Government  servants  should  not  fee!  dissatisfied.  1  feel  -very
 niuch  pained  when  I  see  Government  servants  resorting  to  ‘Satyagrah’  and  strikes.

 I  happened  to  go  to  Bilaspur  few  days  back.  There  was  a  conference  of  Railway

 employees  in  which  Ticket-Checkers  and  Ticket  Collectors  were  demanding  adequate  arrange-
 This  is  a  genuine  demand  and  it  should be ments  for  their  stay  at  the  Railway  Stations.

 acceded  to.  We  should  not  wait  for  agitations  by  the  Federation  of  Government  servants.
 We  should  be  readily  agree  to  the  genuine  demands.

 I  know  the  difficulties  being  experienced  by  the  passengers  travelling  tn  Third
 Class.  All  of  us  have  been  travelling  in  है है  class  before  coming  to  this  House.  therefore

 request  the  Government  to  note  down  the  difficulties  and  remove  them  without  creating  any

 fuss.  If  we  remove  the  difficulties  of  the  people  they  witi  naturally  realise  that  the  Govern-

 ment  is  by  the  people  and  for  the  people.

 1  belong  to  Chhatisgarh  and  it  takes  36  hours  to  reach  this  place.  First  class

 comparts  are  just  like  furnace.  I  request  Shri  Poonacha  to  make  some  suitable  arrange-

 ments  for  our  travel.

 Shri  Balgovind  Verma  (Kheri)  1  support  the  budget  presented  by  the  Railway
 Minister.  But  this  budget  deficit  should  not  be  met  by  the  increase  in  the  fare  of  passengers

 travelling  in  3rd  class.  It  will  increase  the  difficulties  already  experienced  by  the  common

 man.  The  deficit  budget  should  have  been  met  by  more  vigilance,  economy  in  expenditure
 and  regularising  the  timings  of  trains.  The  thefts  in  goods  trains  should  be  checked  and

 If  thefts  are arrangements  for  strict  vigilance  on  the  Railway  property  should  be  made.
 checked  the  people  will  have  full  faith  in  the  Railways.  They  will  send  more  goods  through
 Railways  and  it  will  result  in  additional  income.

 There  is  competition  between  the  Railways  and  road  transport.  The  people  feel
 that  their  goods  are  safe  in  the  roads  transport  and  they  will-reach  the  consignee  in  time.
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 The  Railways  should  try  to  load  maximum  goods  which  are  being  carried  by  road  transport
 at  present

 You  have  made  up  your  mind  to  root  out  corruption  and  I  wish  you  could  achieve

 success  in  fact  an  honest  man  finds  very  much  difficult  to  work  in  the  Railways.  The  fact

 remains  that  corrupt  employees  are  flourshing  whereas  honest  employees  are  suffering.  The

 facts  of  the  corruption  have  been  brought  to  the  notice  of  Railway  Board  several  times  but

 in  vain.  No  action  is  taken  against  the  corrupt  officials  Generally  it  is  stated  that  nothing
 has  been  substantiated  against  the  persons  concerned,  This  is  no  pretex.  You  should  not

 shield  the  corrupt  officials  There  are  many  loopholes  in  the  system  of  recruitment  of

 collies.  If  they  are  considered  to  be  class  [V  employees  and  their  service  is  nationalised

 there  will  be  greater  security  of  goods.

 Trequest  the  Hon’ble  Minister  to  extend  63  UP  and  64  Down  train  upto

 Lakhimpur  or  Sitapur.

 +  I  wish  to  bring  .to  the
 notice

 of  the  Minister Shri  Ramji  Ram
 )  :

 that  there  is  no  railway  line  counecting  Tanda  in  U.P  which  i is  being  Centre  of  Cloth  busi-

 ness  I  suggest  that a  railway  line  be  constructed  to  pass  though  Gosainganj  Tanda,

 Jalalpur  and  Azamgarh

 I  request  the  hon.  Minister  to  provide  a  halt  af  Sealdah  express  at  Gosainganj

 I  would  also  request  that  an  overbridge  at  Malipur  station  and  an  underbridge  at  Akbarpur

 which  is  junction  station.  The  representation  scheduled  castes  and  Tribes  in  higher  rank  of

 railway  administration  is  very  small  The  number  of  officers  belonging  to  these  castes

 msignificant  I  demand  that  adequate  representation  should  be  given  to  these  people  and

 the  post  reserved  for  them  should  be  filled  from  amongst  them  only.

 In  the  Nav  Bharat  Times  of  Ist  May,  1967  a  news  item:says  that  Shri  Malhotga,
 Chief  Executive  Councillor  had  said  at  Hardwar  on  Ist  May,  1967  that  Harijans  and  Mus-
 lims  should  not  be  given  high  posts.  This  statement,  if  true,  ५  against  the  provisions  of

 the  constitution.  I  Condemn  this

 शिकरे  )  गोशा  ने  सरकार  को  शक्ति  के  पश्चात  45  करोड़े  रुपये  कौ

 विदेशी  मुद्रा  कमा  कर  दी  है
 ।  अतः

 रेलवे  मंत्री  को  इस
 तंत्र

 की
 श्रावश्य्क॑ताश्ों  की  कौर

 fairs  ध्यान  देना  चाहिये  ।  पोश  में  कच्चे  लोहे  ate  मैगनीज़ का  उत्पादन देश  के  सभी  क्षेत्रों

 से  भ्रमित है  ।  ata का  क्षेत्रफल  केवल
 1234  वर्ग

 मील  है  प्रौढ़  वहां  की  जनसंख्या 6  लाख  है  |

 इस  क्षेत्र  में  खनिजों  के  बहुत  भण्डार  यदि  सरकार  विदेशी  मुद्रा  कमाना  चाहती  है  तो

 कार  को  वहां  की  रेलवे  सम्बन्धी  प्रावश्यकताशओओं  को  पूरा  करना  होगा  |  सरकार  को  चाहिये

 वहां  के  प्राकृतिक  संसाधनों  से  पूरा  लाभ  उठाये  |

 गोशा से
 40

 मील  की  दूरी  पर  गोशा  में
 मार्मागोग्रा

 नाम  का  एक  बहुत  अच्छा

 गाह  है  ।  वहां  पर  मीटर  लाइन  है
 ।

 इस  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  परिवर्तित  कर  दिया  जाना

 चाहिये  |  मार्मागो प्रा  के  बन्दरगाह  से  अधिक  माल  विदेशों  को  निर्यात  किया  जा  इस  के

 लिये  सरकार  को  कौर  अधिक  रेलवे  सुविधाएं  वहां  उपलब्ध  करनी  चाहिये  ।

 मेरी  यह  मांग  केवल
 उसी

 क्षेत्र  के  हित  में  नहीं  बल्कि
 इस

 मांग
 की

 पूर्ति  से  पूरे  देश  को

 लाम  होगा  ।  इससे  देश  की  सुरक्षा  तथा  विकास  में  सहायता  मिलेगी  ।

 श्री  fao  ato  शास्त्री  :  amt  की  स्थिति
 को  देखते हुए  यह  रेलवे

 बजट
 बहुत  azar  है  ।  मैं

 माननीय

 रेलवे  मंत्री  को
 इस

 बजट  के  लिये  बधाई  देता  हू
 ।  रेलें

 ब
 मूल  मराठी  के  अंग्रेजी  अनु  से  wafer

 *  English  translation  of  Speech  deliver  in  Marathi
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 हमारे  देश  का  सबसे  बड़ा  राष्ट्रीय  उपक्रम  इनमें  लगभग  34  लाख  व्यक्ति कार्य  करते  हैं

 प्रतिदिन  लगभग  57  लाख  व्यक्ति  रेल  यात्रा  करते  हैं  ।  किरायों  में  परिवर्तित  करने  से  पहले

 सरकार
 को  सभी  पतलूनों पर  विचार करना  होता  है  ।  रेलों  की  प्रगति से  राष्ट्र

 की  प्रगति

 सम्बद्ध  है  ।  मैं  arm  करता  g  रेलें  कार्य  कुशलता  से  चलेंगी  are  देश  को
 लाभ

 होगा
 |

 गाड़ियों  में  भीड़  की  समस्या  एक  जटिल  समस्या  है  ।  माननीय  मंत्री  को  इस  सबसे

 पहले  ध्यान  देना  चाहिये  ।  बिना  टिकट  के  यात्रा भी  एक  समस्या  है  |  इसे  समाप्त  करने  के

 लिये  कारगर  कदम  उठाये  जाने  चाहियें  ।  इससे  एक  तो  ara  में  वृद्धि  होगी  कौर  दूसरे  लोगों  के

 चरित्र  में  अच्छाई  की  भावना  पनपेगी  ।

 पिछले कुछ  महीनों  में  श्रीराम  तथा  महाराष्ट्र में  दुर्घटनाएं  हुई  हैं  ।  इनमें  सकड़ों  व्यक्तियों

 की  मृत्यु  हुई  सरकार  को  इस  बारे  में  कार्यवाही  करनी  चाहिये  ।  मैं  इस  बात  से  सहमत

 नहीं  ह  कि  रेल  कर्मचारी  इनके  लिये  जिम्मेदार  हैं  '।  बड़े  बड़े  अधिकारी  भी  इसके  लिये

 दार हैं  ।

 यात्रियों  की  सुविधाओं  के  लिये  जो  कदम  उठाये  गये  हैं  वे  पर्याप्त  नहीं  हैं  ।  स्टेशनों  पर

 पानी  का  केवल  एक  ही  नल  होता  है  ।  इसका  श्रमिक  लाभ  नहीं  होता  |

 aaa  राज्य  की  रेलवे  प्रशासन  द्वारा  उपेक्षा  की  जा  रहीं  1962 के  चीन  के

 आक्रमण  से
 हमारी

 ata  खुल  जानी  चाहिये  थीं  ।  देश  की  सुरक्षा  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 श्रीराम  में रेलों  का  विस्तार  नितान्त  भ्रावश्यक  है  ।

 श्रीराम  में  पुलों  के  बनाये  जाने  की  बहुत  आवश्यकता  है  ।  गोहाटी  से  तिनसुखिया  जाने

 वाली  लाइन  किसी  नगर  से  होकर  नहीं  जाती  ।  as  प्रोग्रेस  जो  बगान  के  मालिक  थे  के

 लिये  बनाई  गई  थी  ।  राज्य  के  विकास  के  लिये  वहां  ak  रेलवे  लाइनें  बनायी  जानी

 चाहियें  |  सरकार को  इस  ओर  ध्यान  देना  चाहिये  ।  श्रीराम राज्य  के  बहुत  लोग  रेलवे

 में  कार्य  करते  इस  प्रकार  इस  राज्य  से  भेदभाव  किया  जा  रहा  है  ।  प्रासाद  के  निवासी

 को  अधिक  संख्या  में  रेलवे  में  नियुक्तियां  की  जानी  चाहिये  ।

 Shri  N.  P.  Yadav  (Sitamarhi)  Sir,  the  time  for  this  discussion  should  be  extended

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  मैं  श्राप  की  मांग  म्रध्यक्ष  तक  पहुंचा  दूगा  ।

 संसद  कार्य  तथा  संचार  मंत्री  रामसुभग  fag)  हमें  निर्धारित  समय  के  अनुसार
 कार्य  करना  चाहिये  |

 र-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति

 COMMITTEE  ON  PRIVATE  MEMBERS  BILLS  AND  RESOLUTIONS

 दूसरा  प्रतिवेदन

 श्री  स०  कुण्ड  :  मैं  प्रस्ताव  करता

 यह  सभा  गैर  सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति
 के  दूसरे

 प्रतिवेदन  जो  31  1967
 को  सभा  में

 उपस्थापित
 किया  गया  सहमत है

 ः

 उपाध्यक्ष  महोदय :  प्रश्न  यह

 गमके  यह  सभा  गर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति  के  दूसरे

 प्रतिवेदन  जो  31  1967  को  सभा  में  उपस्थापित  किया  गया  सहमत  है  े

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FUT
 The  motion  was  adopted
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 कपड़ा  उद्योग  में  संकट  के  बारे  में  संकल्प-जारी

 कपड़ा  उद्योग  में  संकट  के  बारे  में  संकल्प-जारी

 R  FSOLUTION  RE  :  CRISIS  IN  TEXTILE  INDUSTR  Y-CONTD

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  अंब  सभा  श्री  एथोस  द्वारा  31  1967  को  प्रस्तुत  किये

 निम्नलिखित  संकल्प  पर  आगे  विचार  करेगी

 कपड़ा  उद्योग  में  विद्यमान  संकट  को  देखते  जिसके  परिणामस्वरूप  मिलें  बराबर

 बन्द  हैं  और  बुनकर  भारी  संख्या  में  बेरोजगार  हो  गये  यह  सभा  सरकार  से  सिफारि दा

 करती है  कि  वह  सभी  बन्द  मिलों का  प्रबन्ध  तुरन्त  अपने  हाथ में  ले  ले  ह

 श्री  एथोस  (  :  श्रीमान  2  महीने  हो  गये  जब  मैंने  यह  संकल्प  प्रस्तुत

 किया  था
 ।

 इन  दो  महीनों  में  सरकार  कपड़ा  उद्योग  में  सुधार  लाने  में  असफल  हुई  है  ।

 माननीय  मन्त्री  के  4  अप्रैल  के  वक्तव्य  से  पता  चलता  है  कि  सरकार  इस  मामले  को  गम्भीरता

 से  नहीं  ले  रही  है  ।  मई  से  सरकार  ने  कपड़े  की  कीमतों  में  वृद्धि  कर  दी  है  ।  हथकरघा  उद्योग

 की  स्थिति  भी  खराब है  |  हथकरघा  बुनकर  सूत  उपलब्ध  न  होने  के  कारण  बेरोजगार

 हो  गये  मिलों  के  पास  पड़े  स्टाक  में  कमी  नहीं  हुई  यह  स्थिति  अप्रैल  1966  से  चली

 आ  रही है  ।  हम  जानना  चाहत ेहैं  कि  इसका  क्या  कारण  है  ।  लोगों  की  क्रय  शक्ति  कम

 होती जा  रही  है  ।  कुछ  मिलें  बन्द  भी  कर  दी  गई  हैं  परन्तु  फिर
 भी  उद्योग

 में  काफी  स्टाक

 है  ।  इस  प्रकार  संकट  की  स्थिति  बराबर  चली  आ  रही है  ।

 सरकार  के  विचार  में  अवमूल्यन  के  ate  कपड़ा  के  निर्यात  में  वृद्धि  होती  थी  परन्तु  अब

 अनुमान  लगाया  गया  है  कपड़े  के  निर्यात  में  30  से  45  करोड़  रुपये  की  कमी  होगी ।  भारत  60

 या  70  करोड़  रुपये  की  रुई  का  आयात  करता  है  ।  अवमूल्यन  बाद  आयात  किये  जाने  वाले

 माल  के  मुल्य  में  वृद्धि  हो  गई  है  ।  देश  के  कपड़ा  उत्पादन  में  भी  कमी  होती  जा  रही  है  ।  उद्योग

 में  जो  कुल
 धन

 लगा  हुआ  है  वह
 भी  कम

 है
 ।

 यह  मांग  हो  रही है
 कि  उद्योग

 के
 fee  के

 लिप  और  धन  दिया  जाये  |

 हथकरघा  उद्योग  की  हालत  और  भी  खराब  है  ।  सृत के  मुल्य  में  वृद्धि होने  के  कारण

 बुनकरों  को  बहुत  मुश्किल  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  |  केरल  के  कन्नूर  जिले  में  ही  साठ

 हजार  मजदूर  तथा  उनके  परिवार  भूखों  मरने  जा  रहे  हैं  क्योंकि  उनको  qa
 की  सप्लाई  बन्द

 हो  गई  है
 ।  नागपुर  के  दो  लाख  बुनकरों  की  हालत  quad  आंध्र  प्रदेश  में  भी  स्थिति

 ऐसे  ही  है
 ।

 मिल  मालिक  ऐसी  स्थिति  में  सरकार  से  और  रियायतें  प्राप्त  करना  चाहते  भारतीय

 कपड़ा  मिल  संघ  के  अध्यक्ष  नें  हाल  में  एक  वक्तव्य में  यह  धमकी दी  है  ।

 fs  उसको  पर्याप्त  सुविधायें  अर्थात  कपड़ा  तथा  सूत  पर  उत्पादन  शुल्क  में  कनी

 कम्पनी  करों  में  आयकर  अधिनियम  की  पांचवीं  अनुसूची  में  कपड़ा  उद्योग  को  प्राथमिकता

 उद्योग  घोषित  करना  तथा  कपड़े  के  मुल्य  तथा  उत्पादन  से  नियन्त्रण  हटाना  आदि  नहीं  दी  जाती

 तो  अधिक  मिलों  का  बन्द  होना  अनिवार्य  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  यह  सब  मांगें

 उचित हैं  ?

 1247



 Resolution  Re  ६  Crisis  in  Textile  Industry  Contd.  sune  2,161

 ee  णा

 कपड़ा  उद्योग  ने  पिछले  वर्षों  में  aga  अधिक  लाभ  कमाया  है  परन्तु  उस  लाभ  दु विनियोग

 किया  गया  है  ।  उद्योगपतियों  ने  कम्पनी  कानून  की  बूटियों  से  पूरा-पूरा  लाभ  उठाया  है  ।

 श्री  मनोहरन  पीठासीन  हुए

 Shri  Manoharan  tn  the  Chair
 \
 J

 कपड़े  के  मृत्य  पहले  ही  बहुत  अधिक  बढ़  गये  हैं  और  लोगो ंके  लिए  पर्याप्त  कपड़ा

 खरीदना  कठिन  हो  गया  है  ।  ऐसी  परिस्थिति  में  कपड़े  के  भण्डारों  में  वृद्धि  होना  अनिवायें  है  ।

 ऐसी  स्थिति  में  कपड़े  के  मुल्य  में  कमी  की  जानो  चाहिए  जिससे  लोग  पर्याप्त  कपड़ा  क्रय  कर

 सके ।  परन्तु  उद्योगपति  तो
 कपड़े  के  मृत्य  में  वृद्धि  के  इच्छुक  हैं  चाहे  कपड़े

 के  उत्पादन  में

 कमी  क्यों  न  हो  वे  तो  केवल  मुनाफा  कमाना  चाहते  हैं  ।  उद्योगपति  कपड़े  के  मूल्य  से

 पूरी  तरह  नियन्त्रण  हटाने  के  लिए  सरकार  पर  दबाव  डाल  रहे  हैं  ।

 कपड़ा  मिलों  को  अधिक  रियायतें  देने  से  हथकरघा  उद्योग  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ेगा  ।  पहले

 ही  उनके  लिये  मिल  के  बने  कपड़े  से  स्पर्धा  करना  कठिन  हो  रहा है

 मिलों  से  स्वामी  सरकार  तथा  मजूरी  बोर्ड  पर  दबाव  डाल  रहे  हैं  ताकि  मजूरी  में  वृद्ध

 की  सिफारिश  न  की  जाये  ।  कपड़ा  मजदूरों  को  दी  जाने  वाली  मजूरी  उत्पादन  लागत  का

 केवल  26  प्रतिश्त है  |

 कपड़ा  उद्योग  सट्टा  खेलने  वालों  द्वारा  नियन्त्रित किया  जाता  रुई  की  उपज  से  पूर्वे

 ही  रुई  के  खेतों  को  क्य  कर  लिया  जाता  है  और  यही  व्यापारी उपज  को  बाद  में
 ऊ  चे  मुल्यों

 पर  बेचते हैं  ।  जब  तक  सुत का  थोक  व्यापार  को  सरकार  अपने  हाथ  में  नहीं  लेता तब  तक

 रुई  का  संकट  समाप्त  होने  वाला  नहीं है

 सरकार  द्वारा  हाल  ही  में  की  गई  कार्यवाही  से  रुई  की  स्थिति  में  कोई  सुधार  नहीं  हुआ

 सरकार  पी०  एल०  480  के  अंतगर्त  मिली  रुई  के  वितरण  के  लिए  एक  एजन्सी  का

 हाय  कर  रही  आज  रूई  निर्धारित  मुल्य  पर  कह्दीं..भी  उपलब्ध  नहीं  है  और  सरकार  का

 यह  आश्वासन  कि  वह  समाज  विरोधी  तत्वों  के  विरुद्ध  क८ोर  कार्यवाही  करेगी  केवल  कागज  पर

 ही  विद्यमान  पी०  एल०  480  पर  निरंतरता  को  समाप्त  किया  जाना  चाहिये  ।  50  प्रतिशत

 उत्पादन  लागत  केवल  रुई पर  ही  होती  है  इसलिए  इस  ओर  शीघ्र  कार्यवाही  करना

 है  |

 मिलों  के  बन्द  होने  सम्बन्धी  मामलों  से  निपटने  वाली  सरकारी  व्यवस्था  बहुत  समय

 लेती है  ।  रुपये  के  गड़बड़  के  मामले  की  जांच  के  लिए  समिति  नियुक्त  करने  में  महीनों एवं

 वर्ष  तक  लग  जाता  है  ।  यदि  आवश्यक  हो  तो  इन  अनियमितताओं  की  जांच  तथा  दिनों  को

 बन्द  होने  से  रोकने  के  लिये  सरकार  को  स्थायी  आयोग  की  स्थापना  करनी  चाहिए  ।

 कुछ  मिलें  वास्तव  में  वित्तीय  कठिनाइयों  के  कारण  बन्द  हुई  हैं  ।  ऐसे  मामलों भें  सरकार
 ry  srrfistr को  ऋण  देकर  सहायता  कर  rit  दि  दे  क  ९  क  ||
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 काट
 12  1889  कपड़ा  उद्योग  में  संकट  के  बारे  में  संकल्प-जारी

 सरकार
 तथाकथित  रोगी  मिलों को  अपने  हाथ  में  लेने  के  लिये  एक  कपड़ा निगम

 बनाने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  है  ।  यदि  यह  दूसरा  राजकीय  क्षेत्र  सिद्ध हुआ  तो  कपड़ा

 उद्योग  के  भाग्य  का  न्नन्दाजा  लगाया  जा  सकता  है  ।  कपड़ा  मिलों  को  बिना  विलम्ब  खोलने

 के  लिये  सरकार  को  तुरन्त  कार्यवाही  करनी  चाहिए  ।  यद  बड़ी-बड़ी  मिलों  की  सहायता  करने

 की  नीति  चालू  रखी  गई  तो  कपड़ा  उद्योग  नष्ट  हो  जायगा  ।

 हथकरघा  उद्योग  को  सरकार  द्वारा  तुरन्त  सूत  की  सप्लाई  की  जानी  चाहिए  ।  उनको

 आवश्यक  वित्तीय  सहायता  भी  दी  जानी  चाहिए  ।

 सभापति  महोदय
 :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  ।

 भो  सु०  कु०  कापड़िया  :  मैं  प्रस्तावक  के  साथ  इस  बात  में  सहमत  हूँ  कि

 गारी  को  और  अधिक  बढ़ाने  से  रोकता  मैं  इस  बात  से  भी  सहमत  हूँ  कि  देश  की  आर्थिक

 स्थिति  बिगड़  रही  है  परन्तु  उन्होंने  इनके  लिए  जो  विधियां  pert  हैं  उनसे  मैं  सहमत  नहीं

 हैं  ।  सरकार  द्वारा  इन  मामलों  को  अपने  हाथ  में  लेने  से  यह  समस्या  हल  नहीं  होगी  |  वास्तव

 में  स्थिति  यह  है  कि  जिस  किसी  मामले  में  सरकार  ने  हाथ  डाला  है  वहां  स्थिति  और  gas

 गई  है  ।

 मिलें  कुप् नर बन्ध  तथा  fed  अन्य  प्रशासनिक  कारण  से  बन्द  नहीं  हुई  हैं  बल्कि  रूई  के

 वितरण  सम्बन्धी  सरकार  की  गलत  नीति  के  कारण  ही  स्थिति  में  बिगाड़  हुआ  है  ।  सरकार  की

 वर्तमान  नीति  से  बड़ी  मिलें  अधिक  प्रगति  कर  रही  हैं  तथा  छोटी  मिलें  बन्द  होती  जा

 रही  हैं
 ।

 सकती  कपड़ा  उद्योग  देश  के  लिए  विदेशी  मुद्रा  अजित  करने  तीसरा  बड़ा  उद्योग

 है  ।  परन्तु  इसके  साथ  साथ  यह  उद्योग  विदेशी  मुद्रा व्यय  भी  बहुत  करता है  |  प्रत्येक  TT  रुई

 खरीदने के  लिए  46  करोड़  रुपये  की  विदेशी  मुद्रा  व्यय  करनी  पड़ती है  ।  इसको  रोकने  के

 लिए  कुछ  कार्यवाही  की  जानी  चाहिये  ।  आयात  की  गई  रुई  का  केवल  4.6  प्रतिशत  भाग  ही

 निर्यात  किये  जाने  वाले  कपड़े  में  लगाया  जाता  है  शेष  भारत  में  प्रयोग  किये  जाने  वाले  कपड़े

 में  ही  इस्तेमाल  होता  है  ।  सरकार  की  आयात
 की  इस  नीति  से  मिलों

 में
 भी

 विभेद  किया

 गया  है  ।  बड़ी  बड़ी  मिलों  को  रुई  आयात  करने  की  अनुमति  दी  जाती  है  जो  बाजार  में  40

 प्रतिशत  अधिक  भाव  पर  बिकती है  ।  छोटी  सिलों  को  भी  आयात  का  कोटा  दिया  जाना

 चाहिए  जिससे  वे  मिलें  भी  अपने  पांव  पर  खड़ी  हो  सके
 ।

 दूसरा  विकल्प  यह  है  कि  आयात  की

 गई  कपास को  खुले  बाजार  में  विक्रय  किया  जाये  और  इससे  होने  वाले  लाभ  से  कपड़ा  मिलों

 के  लिए  एक  विशेष  निधि  स्थापित  की  जाये  जिससे  उनको  अपनी  स्थिति  सुधारने  के  लिए  तऋर

 दिया  जा  सकता  है  ।

 छोटी  तथा  नई  मिलों  को  कुछ  सहायता  दी  जानी  चाहिए  ।  जिससे  देश  की  विभिन्न  मिलों

 में  असमानता  दूर  हो  सके  ।  रियायतों  के  फलस्वरूप  जमा  होने  वाली  को  विस्तार  के

 लिये  प्रयोग  किया  जा  सकता  है  ।  इस  उद्देश्य  हेतु  सुरक्षित  निधि  बनाई  जा  सकती
 ।  जब  तक

 छोटे  एककों  की  प्रगति  नहीं  होती  तब  तक
 वर्तमान  स्थिति  में  सुधार  सम्भव  नहीं
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 ि  वि isth Resolution  Re  :  Crisis  in  Textile  Industry.  Contd  Ayal  ha  12,1889  (Saka)

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  (Ujjain)  It  has  been  the  experience  that  mills  taken
 over  by  the  Government  are  not  functioning  properly.  So  the  Government  should  aot

 take  over  the  closed  mills  It  will  be  better  if  these  mills  are  handed  over  to  the  workers

 to  give  them  the  incentive  for  more  production

 Shortfall  in  the  production  of  cotton  is  responsible  for  the  present  crisis  in  the
 Textile  industry  It  is,  therefore,  requested  that  Government  should  take  some  steps  to
 increase  the  production  of  raw  cotton.  Efforts  should  also  be  made  to  produce  the

 quality  cloth  so  that  we  could  earn  more  fereign  exchange

 Allegation  has  been  made  that  Ram  Lal  Jawahar  Lal  Company  in  Madhya  Pradesh
 set  on  fire  their  stock  of  cotton  to  get  the  insurance  money.  During  the  last  session

 assurance  was  given  to  investigate  the  matter  but  nothing  has  been  done  so  far  in  this

 regard.  Such  anti-social  activites  should  be  dealt  with  strong  hand

 Due  to  the  shortage  of  cotton  the  weivers  in  handlom  industry  are  not  geltiag  the

 yaran  They  are  sitting  idle  Something  should  be  done  in  this  regard  also

 It  is  matter  of  great  regret  that  Government  has  not  taken  any  steps  to  recover

 the  arrears  of  Provident  Fund  from  a  Mill  in  Bhopal  whereas  for  the  same  purpose  they
 took  strong  steps  against  a  Mill  in  Indore  Such  a  discriminatory  attitude  is  improper

 Excessive  excise  duty  is  responsible  for  the  rise  in  the  prices  of  cloth.  This  should
 be  reduced  so  that  people  could  get  cloth  at  cheap  rates

 Government  should  help  the  progressing  smaller  units  as  an  incentive  so  that  they
 may  be  able  to  produce  quality  cloth.  There  are  many  such  mills  in  Madhya  Pradesh

 Increasing  use  of  terrylene  and  Nylone  cloth  is  also  causing  harm  to  the  textile

 industry.  Government  should  do  something  to  attract  the  people  to  the  cotton  cloth

 श्री  गेदब्रत  avant  :  सरकार  पहले  ही  उन  सभी  प्रस्तावों  पर  विचार

 र  रही  है  जो  सभा  के  समक्ष  रखे  गये  हैं  ।  समूचे  मामले  की  छानबीन  की  जा  रही
 >

 एक

 कपड़ा  निगम  स्थापित  करने  का  सरकार  का  विचार  है  ।

 तरीका  में  एक  ऐसी  विचारधारा  है  जो  हम  दबाव  डालकर  विंमान  कठिन  स्थिति  से

 लाभ  उठाना  चाहती  है  |  वह  लोग  नहीं  चाहते  कि  अधिक  पत्र  में  कपास  की  उपज  करें  ।  ऐसा

 सुभाव  दिया  गया  है  कि  भारत  अधिक  कपास  का  आयात  कर  सकता  है  और  fe  यही  हमारे

 लिए  लाभदायक  हैं  ।  इन  सब  बातों  पर  विचार  किया  जाना  चाहिए  |

 इस  बात  पर  सन्देह  है  कि  कपड़ा  उद्योग  ने  भारत  की  अच्छी  सेवा  की  है  सदस्य

 ने  कहा है  कि  धन  को  मिलों  के  आधुनिकीकरण के  लिए  प्रयोग  किया  जा  सकता  है  परन्तु  मिल

 वालों  ने  ऐसा  न  कर  धन  को  सट्टा  बाजार  तथा  अन्य  क्षेत्रों  में  व्यय  किया  ।  यह  कहना  भी

 उचित  नहीं  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  में  उद्योगों से  लाभ  नहीं  हुआ  है  क्योंकि  पहले  यह  प्रचार किया

 जाता  रहा  है  कि  इस  क्षेत्र  को  लाभ  नहींਂ  के  आधार पर  तथा  गैर-सरकारी  क्षेत्र

 उद्योगों  के  लिये  मूल  उद्योग  के  अ.धार  पर  चलाया  जाये  ।  सरकारी  मूल्यों

 को  स्थिर  करने  तथा  बेरोजगारी  कभ  करने  में  समझे  न  देने  के  लिए है  |
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 ,  1967  कपड़ा  उद्योग  में  संकट  के  बारे
 में  —_—_—» aml

 श्री  कन् डायन
 :

 इस  संकल्प
 में  बगड़ द्  उद्योग  उत्पन्न  हुए  संकट  की  ओर  ध्यान

 दिलाया  गया  है  तथा  सरकार  द्वारा  रोगी  मिलों  को  अपने  हाथ  में  ले  लेने  के  लिए  गया

 है  ।  इस  बात  में
 सब  ao रन  है  कि  ca  मिलों  को  सरकार  द्वारा  अपने  हाथ  में  ले  लेने  से  स्थिति  में

 सुधार  हो  जायेगा
 ।

 सरकार  ने  जिन
 आठ

 मिलों  को  अपने  हाथ  में  लिया  था  उनमें  से  कोई  भी

 मुनाफे  में  नहीं  चल  रही  है  ।  अब  जेसा  कि  कहा  है  ca i!  सरकार  एक  कपड़ा  निगम  स्थापित

 करने  पर  विचार  कर  रही  है  तो  मेरे  विचार  में  सरकार  को  इस  संकल्प  को  स्वीकार  कर  लेना

 चाहिए  |

 वर्तमान  संकट  केवल  सुप्रबन्ध  तथा  अदक्षता  के  कारण  उत्पन्न  नहीं  हुआ  है  बल्कि

 वास्तविक  कारण  यह  है  कि  गत  कुछ  वर्षों  से  कपास  के  उत्पादन  में  कमी  हुई है
 ।  इस

 प्रकार  देश  में  इस
 समय

 कपास  की  निरन्तर  कमी  है  ।
 अवमूल्यन  के  पश्चात  कपड़े

 के  निर्यात

 में  बढ़ोतरी  के  बजाय  कमी  हुई  है  ।  इस  मामले  में  पूरी  तरह  विचार  किया  चाहिये  |

 यद्यपि  हम  सबसे  अधिक  कपड़ा  बनाने  वाले  देशों  में  से  हैं  तथापि  हमने  कपास  की  प्रति

 एकड़  उपज  बढ़ाने  के  लिए  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  है  ।  से  पता  चलता  है  कि  यदि

 उचित  पानी  तथा  उबर रक  उपलब्ध  किया  जाये  तो  कपास  की  उपज  दुगनी  तीन

 की  सकती  है  ।

 कपास  की  उपज  के  लिए  धान  तथा  गन्ने  की  तरह  अधिक  पानी  की  आवश्यकता  नहीं

 है  ।  थोड़े  से  पानी  से  कपास  की  कहीं  भी  उपज  की  जा  सकती  है  ।

 सरकार  ने  उर्वरक  के  लिए  दी  जाने  वाली  राज  सहायता  में
 कमी

 कर
 दी

 है  जो
 कि

 उचित नहीं  है  ।  तक  यह  दिया  गया  है  कि  उर्वरक  की  मांग  बहुत  है  ।  इस  प्रकार  उत्पादन

 लागत  बढ़  जायेगी  और  किसान  निर्धारित  मुल्य  पर  कपास  नही ंदे  सकेंगे  |  जब  तक  उत्पादन

 लागत  में  कमी  नहीं  की  जाती  तब  तक  कपड़े  के  मुल्यों  में  कमी  करना  मुश्किल  है  ।

 सूत  के  मुल्य  बढ़  जाने  के  कारण  arr  तथा  अन्य  स्थानों  में  लाखों  बुनकर  बैराज

 गार हो  गये  हैं  ।  इसलिए  इसके  लिए  किसी  प्रकार  की  राज  सहायता  दी  जानी  सूत  की

 ऐसी  किस्मों  पर  विशेषकर  जिनका  प्रयोग  हथकरघा उद्योग  में  जाता है  ।  मन्त्री  महोदय

 को  इन  सब  बातों  पर  ध्यान  देना  चाहिए  ।

 I  support  this  resolution  Inspite  of  three Shri  Abdul  Ghani  Dar  (Gurgaon)  :
 five  Year  Plans  the  food  situation  in  the  country  has  been  deteriorated.  The  rich  per-
 sons  have  become  richer  and  the  poor  have  become  poorer.  The  manner  in  which

 Goverament  has  abolished  Zamindari  system  and  distributed  the  land  among  the  land-
 less  persons,  in  the  same  manner’Government  should  take  over  the  Textile  Mills  and

 give  it  to  the  labourers.  They  should  be  provided  with  all  the  necessary  facilities  and

 given  incentive  to  produce  more  so  that  we  may  earn  more  foreign  exchange.

 {  Mr.  Deputy  Speaker  in  the  Chair

 industry  in  India  has  been  monoplished  by  a  few  industrialists  viz.  Birla,  Tata
 Jain  etc.  Our  Government  gives  open  support  to  Birla.  Birla  family  has  become
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 controller  of  Indian  economy.  The  Government  may  nationalise  all  the  Mills  but  may

 inform  that  it  is  not  only  Birla  who  can  manufacture  small  cars  or  who  can  prepare  art

 silk  yarn.  Birlas  are  making  huge  profits.  If  the  mills  will  be  in  the  hands  of  labourers,
 it  will  benefit  a  large  number  of  people.  In  view  of  this  Government  should  accept  this

 resolution  which  is  in  the  interest  of  labour.

 श्री  नरेन्द्र सिह  सहारा  :
 इस  संकल्प  के  प्रस्तावक का  आशय  कपड़ा  उद्योग  के

 संकट  की  ओर  सरकार  का  ध्यान  दिलाना  है  ।  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  मी  एक  राज-रत्न  मिल है

 जो  पिछले  एक  वर्ष  से  बन्द  है  ।  इसके  फलस्वरूप  1  500  व्यक्ति  बेकार  पड़े  हैं  ।  सरकार  ने  इसकी

 जाँच  करने  के  लिये  घनश्याम  लाल  सभा  की  अध्यक्षता  में  एक  समिति  बनाई  जिसका

 प्रतिवेदन  सरकार  को  मिल  गया  है  ।  मालिकों  का  कहना  है  कि  कपड़ा  उद्योग  में  संकट  केवल

 सुप्रबन्ध के  लिये  ही  नहीं  अपितु  इस  संकट  के  और  भी  कई  कारण  हैं  जैसे  रूई  की  ef

 का  ऊँचा  कपड़े  के  मूल्यों  पर  सांविधिक  अधिक  उत्पादन  और  वित्त  तथा

 आधुनिकीकरण  सम्बन्धी  कठिनाइयां  ।  हमारे  देश  में  कपड़े  के  दो  प्रकार  के  कारखाने  हैं  एक  तो

 पुराने  कारखाने  हैं  जिनकी  मशीनें  बदलने  वाली  है  तथा  दूसरी  ओर  बम्बई  और  अन्य  स्थानों

 के  आधुनिक  कारखाने  हैं  जो  कर्मचारियों  की  सख्या  को  कम  करके  धुनिक  मशीने  लगाना

 ated हैं  ।

 वाणिज्य  मन्त्री  का  विचार  है  कि  सरकार  संकटग्रस्त  कपड़ा  मिलों  का

 महत्व  और  प्रबन्ध  अपने  हाथ  में  लेने  के  लिये  एक  निगम  की  स्थापना  tig  यह  भी  पता

 चला  है  कि  उद्योग  विकास  तथा  विनियम  अधिनियम  के  अंतगर्त  ऐसी  मिलों  की  छानबीन

 करने  के  लिये  जांच  समितियों  की  स्थापना  की  जाने  की  भी  सिफारिश  गई  जिनके

 बन्द  हो  जाने  की  सम्भावना  ।  इससे  सरकार  को  उन  कारखानों का  प्रबन्ध  सम्भाल लेने  में

 सहायता  मिलेगी  ।  सरकार  का  द्भय  यह  है  कि  इस  प्रकार  की  एक  स्थायी  व्यवस्था  की

 पना  की  जाये
 ।

 पता  चला  है  कि  सरकार  स्थिति  पर  ध्यान  रखे  हुए  है  ताकि  ऐसे

 खानों  का  पता  चल  सके  जिनके  प्रबन्ध  में  गड़बड़ी  हो  रही  हो  ।

 एक  माननीय  सदस्य  ने  कहा  था  कि  धनवान  ब्यक्ति  अधिक  धनवान  होते  जा  रहे  हैं और

 निर्धन  व्यक्ति  और  निघन  हो  रहे  हैं  ।  यह  बात  ठीक  नहीं  है  ।  वास्तव  में  लोगों  की  पथिक

 स्थिति  में  कुछ  सुधार  हुआ  है
 ।

 श्री  हुकम  चन्द  कछवाय  का  सुभाव  सही  है  कि  जिन  मामलों

 में  कर्मचारी  धन  बचा  सकते  हैं  और  भविष्य  निधि  में  धन  लगा  सकते  हैं  वहां  वे  सहकारिता  के

 आधार  पर  मिल  का  स्वामित्व  सम्मान  सकते  हैं  ।  ऐसी  व्यवस्था  को  प्रोत्साहन  दिया  जाना

 चाहिये  ताकि  कर्मचारी  वर्ग  भी  लाभ  उठा  सकें  ।

 इसलिये  में  इस  संकल्प  को  अनावश्यक
 सम

 पता  हूँ  ।  इसे  वापिस  ले  जाय ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :  क्योंकि  हमारे पास  समय  कम  इसलिये मैं  माननीय  सदस्यों  से

 निवेदन करता  हूँ  कि  वे  संक्षेप में  बोलें  ।

 श्री
 स०

 मो०
 बनीं

 :  मैं  इस
 संकल्प

 का  समधन  करता  हूँ  ।  हमारे  नेता

 श्री
 sit

 ने  मन्त्री  महोदय  से  भेंट
 की

 थी
 तो

 उन्होंने  उनको  सुभाव  दिया  था  कि  इस  समस्या
 का  समाधान  एक  ही  है  और  वह  यह  कि  इन  द गानों  का  कार्यभार  केन्द्र  सरकार  स्वयं
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 12  जेष्ठ  1889  )  कपड़ा  उद्योग  में  संकट  के  बारे  में  संकल्प-जारी

 सम्भाल  ले  और  उनक  प्रबन्ध  के  संचालन  के  लिये  एक  कपड़ा  निगम  की  स्थापना  कर  दी

 जाये  |  qa  प्रसन्नता  है  कि  यह  सुझाव  सरकार  मान  लिया  है  ।

 संकटग्रस्त  वही  कारखान  हैं  जिनमें  मध्यम  कोटि  का  सस्ता  कपड़ा  बनता  उन

 कारखानों  को  जितनी  रुई  की  आवश्यकता  होती  है  उतनी  ई  उन्हें  नहीं  मिलती  है  ।  वास्तव  में

 बिड़ला  प्री  का  इस  क्षेत्र  में  इतना  प्रभाव  है  कि  छोटे  कारवानों  का  चलना  कठिन  हो  गये  हैं
 ।

 बिड़ला इस  देश  में  शाक  मछली  के  समान है  ।  फुलवारी  तारीफ  और  गया  में  एक  एक

 कारखाना बन्द  हो  गया  है  जिससे  1500  कर्मचारी बेकार  हो  गये  हैं  ।  इसी  प्रकार  कानपुर  में

 भी  न्यू  विक्टोरिया मिल  के  बन्द  हो  जाने  का  खतरा  है  ।  लक्ष्मी रतन  काटन  मिल्स  के  बन्द

 हो  जाने  से  6000  व्यक्ति बेकार  हो  गये  हैं  ।  इस  मिल  के  मालिक  ने  लगभग  6000  व्यक्तियों

 को  पिछले  बारह  महीने  में  उनकी  मजदूरी  भी  adi दी  ।  इस  मिल  का  कार्यभार  संभालने  के

 विषय में  मन्त्री  महोदय  ने  एक  प्रश्न  के  उत्तर  में  कहा  था  कि  जब  तक  कि  we  विधेयक  पास

 नहीं हो  जाता  तब
 तक

 सरकार  किसी
 भी  मिल

 का  नियन्त्रण  अपने  हाथ  में  नहीं  लेगी
 ।

 यदि  राज्य  सरकार  ऐसा  करना  चाहे  तो  केन्द्र  सरकार  को  आपत्ति  नहीं  ।  उत्तर  प्रदेश
 की

 सरकार  इस  कान  के  लिए  केन्द्र  से  50  प्रतिष्ठित  वित्तीय  सहायता  चाहती  मैं  मन्त्री  महोदय

 से  प्रार्थना  करता  हूँ  कि  वह  इस  विषय  में  अनुकूल waar  अपनायें

 मैं  इस  बात  से  सहमत  नहीं  हूँ  कि  जब  कभी  सरकार  किसी  कारखाने  का  कायभार  संभाल

 लेती है  तो  उसकी  कार्यकुशलता में  कमी  हो  जाती  है  ।  वास्तव  में  इन  कारखानों का  नियंत्रण

 उन्हीं  व्यक्तियों  के  हाथ  में  होना  चाहिए  जो  राष्ट्रीयकरण  के  पक्ष  में  हों  ।

 मैं  सब  प्रकार  के  दबावों  के  बावजूद  सरकार  द्वारा  इन  कारखानों  का  नियन्त्रण

 सम्भाल  लेने  का  सब  प्रकार  से  समर्थन  करता  हूँ  ।  लक्ष्मी रतन  काटन  मिल्स  में  क्या  हुआ
 ?

 इस  कारखाने  के  मालिक  श्री  राम  रतन  गुप्ता  ने  मन्त्रियों  या  राज्यपालों  के  सम्बन्धियों  को

 नियुक्त कर  लिया  और  साधन  उसके पास  इतने  थे  नहीं  ।  अतः  अब  मैं  सरकार  से  अपील

 करता है  कि  सरकार  इन  कारखानों  का  नियन्त्रण  सम्भाल ले  ।

 Shri  George  Fernandes  (Bombay  South)  :  1  support  this  resolution.  welcome

 the  announcement  made  by  the  Hon’ble  Minister  that  Government  is  going  to  establish

 10.0  _  this a  corporation  in  other  torun  the  Mills  already  taken  over  by  Government.

 connection I  would,  however,  like  to  say  that  when  India  United  Mills,  Bombay  was

 taken  over  by  the  Government,  the  private  enterprises  manager  in  such  a  way  that  the

 cloth  prepared  by  this  mill  could  not  go  to  the  market.  The  result  was  that  stock  of

 cloth  in  this  Mill  was  piled  up.  I  want  to  say  that  this  thing  in  the  context  of  establi-

 shment  of  a  corporation  to  run  such  sick  Mills.  If  no  arrangement  is  made  to  sell  the

 goods  prepared  by  these  Mills.  It  may  become  a  problem  to  dispose  of  the  stocks  and

 the  Mills  might  have  to  be  closed.  If  the  Government  think  that  they  will  devise  some

 way  out  to  lift  this  stock  they  should  apply  that  method  just  now.  If  this  thing  is  not

 done,  I  am  afraid,  the  Mills  will  be  forced  to  close.

 1  had  suggested  that  Government  should  not  charge  that  much  excise  duty  on  the

 cloth  prepared  by  the  Mills  run  by  Government  as  it  is  being  charged  on  the  cloth

 prepared  in  other  private  Mills.  In  this  manner  owners  of  private  mills  will  not  continue
 to  make  profit  for  all  times  to  come.
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 I  want  (10  make  another  suggestion  with  regard  to  the  disposal  of  stocks  being

 filed  up  in  these  Mills.  The  Government  should  purchase  all  its  requirements  of

 cloth  from  these  Mills  instead  of  Mills  owned  by  private  enterprises.  Director  General
 of  Supplies  and  Disposals  may,  of  course,  make  less  profit  but  it  will  certainly  help

 thousands of  labourers  working  in  these  Mills.

 Inspite  of  all  the  credit  facilities  provided  to  the  private  enterprisers if  they  conti-

 nue  to  run  their  Mills  at  a  loss  and  Government  is  to  support  them,  then  the  best  thing
 would  be  to  nationalise  the  whole  industry.

 Shri  Randhir  Singh  (Rohtak):  1  support  this  Bill  whole  heartedly.  Ceiling  of

 land  holding  was  a  step  in  the  right  direction.  Similarly  there  should  be  some  ceiling  to

 the  ownership  of  Mills  also.  It  may  be  Tata  or  Birla-they  should  have  one  Mill  each  and

 rest  of  Mills  should  be  taken  over  by  the  Government.  There  should  not  be  any  discrimi-

 nation  in  this  matter.  We  should  think  of  the  welfare  of  thousands  of  labourers  working
 in  these  Mills  and  the,  cultivators  who  produce  cotion,  It  will  be  in  the  interest  of  the

 nation  as  a  whole  to  nationalise  this  industry.  It  would  be  alright,  if  the  Mill  owners

 readily  agree  to  hand  over  the  charge  of  the  Textile  Mills  otherwise  the  Government

 should  take  over  these  Mills  forcibly-because  these  Mills  are  national  property.

 श्री  श्री ०  ८. ह  डांगे  मध्य-दक्षिण )
 :  मैं  सभा  का  ध्यान  इस  बात  की  ओर

 दिलाना  चाहता हूँ  कि  प्रायः  यह  देखा  गया  है  कि  जब  सरकार  मिलें  लेती  है  तो  सबसे  प्रथम

 कोथ  मजदूरों  के  महंगाई  क्त  में  कटौती  कर  देती  है  ।  ऐसा  नहीं  होना  चाहिए  ।  इन  मिलों

 के  प्रबन्ध  काय  के  साथ  जब  तक  मजदूरों  को  सम्बद्ध  नहीं  किया  जाता  इनके  ्  में  प्रगति

 नहीं  हो  सकती  ।  इन  मिलों  की  दु व्यवस्था  का  कारण  वहां  निदेशकों  की  लापरवाही है  ।  ये

 लोग  मिल  के  खातों  से  निजी  लाभ  उठाते  हैं
 ।  यह  एक  तथ्य है  और  बहुत  सी  जांच  समितियों

 ने  इसकी  पुष्टि  की  है
 ।

 एक  मिल  के  मामले  में  मैं  जानता हूँ  जहां 96  लाख  रुपये का  गबन

 हुआ  था  ।  उसकी जांच  हुई  थी  परन्तु  फिर  भी  कोई  कार्यवाही नहीं  की  गई  ।  बाद  में  जब

 श्री  मोरारजी देसाई  ने  हस्तक्षेप  करके  निदेशकों  को  बदल  दिया  तो  उस  मिल  ने  दो  वर्षों  तक

 मुनाफा  दिखाया  ।  मैं  चाहता  हूँ  कि  धोखे  से  धन  लेने  वालों  के  विरुद्ध  कार्यवाही के  लिये  कोई

 संस्था होनी  चाहिए  ।  मिल  मालिक इन  मिलों  से  अनुचित लाभ  sad  हैं  ।  वे  लोग  सरकार

 से  घन  के
 रूप

 में  सहायता  प्राप्त  करते  आपको  इसका  उदाहरण  शोलापुर तथा  बम्बई

 की  मिलों से  मिल  सकता है
 ।  अतः  मैं

 आशा  करता  हूँ  कि  कारपोरेशन  ऐसी  मिलों के  निदेशकों

 की  नहीं  करेगी  |

 इसलिए  मैं  सरकार  को  चेतावनी  देना  चाहता  हूँ  कि  वह  पहले  के  अनुभव  से  लाभ

 कर  सावधान  रहे  ।  मैं  भाषा  करता  हूँ  कि  माननीय  मन्त्री  सभा  के  सदस्यों  से  सलाह-मश्विरा

 करेंगे  और  कार्मिक  संघों  से  भी  सलाह  की  जायेगी  ।

 सरकार  को  चाहिए  कि  अलाभप्रद  मिलों  के  साथ  साथ  कुछ  लाभ  देने  वाली  मिलों  को

 मी  अपने  हाथमें  ले  ।  इससे  अलाभप्रद  मिलों  को  लाभदायक  बनाने  में  सहायता  मिलेगी  ।  सरकार

 को  चाहिए  कि  उपभोक्ता  के  प्रयोग  की  सभी  अनिवार्य  का  राष्ट्रीयकरण  कर  दे  ताकि

 बड़े  बड़े  मिल  मालिकों  के  शोषण  से  बचा  जा  सके  ।
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 2  1967  कपडा  उद्योग  में  संकट  के  बारे  में  संकल्प  जारी
 on

 श्री  नम्बियार  कपड़ा  उद्योग  हमारे  देश  का  सबसे  प्रथम  उद्योग  है

 परन्तु  इनका  सबसे  पहले  पतन  हो  रहा  है  ।  मैं
 अपने  क्षेत्र  की  कुछ  मिलों  के  बारे  में

 जानता  हूँ  जहां  प्रबन्धकों  ने  मजदूरों  को  वेतन  देना  बन्द  कर दिया है  ।  इस  कारण  मजदूरों

 को  हड़ताल  करनी  पड़  गई  ।  मालिक  लोग  सरकार से ऋण  लेते  हैं  परन्तु  वे  स्वयं  लाम  उठाते

 हैं ।  मैं  चाहता  कि  सरकार  द्वारा  स्थापित  किये  जाने  बाले  निगम  को  कुछ  लाभप्रद

 मिलों  को  भी  अपने  नियन्त्रण  में  लेना  चाहिए  |

 रूई  की  कीमतों  में  वृद्धि  हो  गई  है  और  मिल  मालिकों  स्टाक  रखे  हुए  हैं  परन्तु  बेचारे

 मजदूरों को  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़  रहा  है
 ।

 हथकरघा  उद्योग  के  मजदूरों  की  स्थिति

 बहुत  ही  शोचनीय है  ।
 सरकार

 को  सहायता के  लिये  कुछ  कार्यवाही करनी  चाहिए  ।

 इंस  उद्योग  में  लाखों  लोग  काम  करते  हैं  |

 बाशिज्य  मन्त्री  कपड़ा  उद्योग  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  विषय  है  ।  मुझे

 प्रसन्नता है  कि  माननीय  सदस्यों  ने  इस  चर्चा  में  भाग  लेकर  अच्छे  अच्छे  सुभाव  दिये  इस

 उद्योग में  एक  बड़ी  संख्या  में  मजदूर  काम  करते  हैं  ।  इस  उद्योग  के  ठीक  प्रकार  से  चलने  में

 इम  सबकी रुचि  है  ।  इसी  उद्देश्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  हमने  इस  उद्योग  की  कठिनाइयों  को

 दूर  करने  पर  विचार  किया  है  ।

 इस  संकल्प  को  प्रस्तुत  करने  वाले  माननीय  सदस्य  ने  इस  उद्योग  के  राष्ट्रीयकरण के  लिए

 बडे  जोरदार  शब्दों  में  मांग  की  मैं
 इस  बारे कुछ  नहीं  कहूँगा  क्योंकि  इस  बारे  में  हम

 बिचार नहीं  कर  हैं  ।  इस  समय  27  मिलें  बन्द  पड़ी  हैं  ।  इनके  अतिरिक्त 13  मिलें  काम

 कर  रही  इन  13  में  से  मी  दो  बन्द  कर  दी  गई  हैं  ।  इन  मिलों  के  बन्द  किये  जाने  के  कई

 कार  कुछ  में  आर्थिक  संकट
 ate

 कुछ  में  मजदूरों  भारी  की  कठिनाई है  ।

 हमारी  मुश्किल  यह  कि  जब  हम  संकट  ग्रस्त  मिल  को  अपने  हाथ  में  लेते  हैं  और

 ब  ag  अच्छी  प्रकार  से  काय  करने  पर  लाभदायी  सिद्ध  होती  है  तो  मालिक  लोग  उसे

 वापिस  लेने  की  मांग  करने  लगते  मैं  मानने  को  तैयार  नहीं  कि  सरकारी  क्षेत्र  के

 eat  दे  फासीवाद

 त

 दावी  अकार

 ह

 सही  दोसा

 |
 इन  मिलों  का  उदाहरण  हमारे  समक्ष  है  जहाँ

 we  कि  मालिक  लोग  मिलों  को  वापिस  लेन क की  मांग  करने  लगते  इस  प्रकार  सरकारी  क्षेत्र

 मे  घेर  सरकारी क्षेत्र  को  पछाड़ा है

 sito |" है ५  डांगे  दौलतपुर  की  मिल  ऐसा  ही  एक  उदाहरण  है  ।  जहां  मालिकों  ने

 वापिस  किये  जाने  की
 मांग  की  थी  ।

 थो  दिनेश तीन  :  13  मिलों में  11  मिलों  में  हमने  लाम  प्राप्त  किया है  ।  कपड़ा  उद्योग

 में  निरन्तर  नवीकरण  और  नई  प्रकार  के  माल  के  उत्पादन  की  आवश्यकता रहती  हमारे

 बेश  का  रूई  उत्पन्न  करने  वाले  देवों  में  चौथा  स्थान  है  परन्तु  यहाँ  का  प्रति  एकड़  उत्पादन अन्य

 की  उपेक्षा  बहुत
 कम

 है
 ।

 रुई  का  मूल्य  हमारे  देश  में  लगभग  सभी  देशों  के  भावों  से  Far

 ऐसी  स्थिति  में  कपड़ा  उद्योग  को  बहुत  अधिक  कठिनाई
 का

 सामना  करना  पड़  रहा  है  ।

 हमें  इस  ओर  विशेष्  श्यान  देवा  है  |  यह  एक प्रवृत्ति सी  जा  रही  है  नई  मिलें

 स्थापित  की  जायें  ौर  पुरानी  मिलों  का  नवीकरण  न  किया  जाये  ।  इस  ओर  ait  ध्यान

 देना  होगा  ।
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 Resolution  Re:  Crisis  in  Textile  Industry-Contd  June  2-296
 _  SO  |  A,

 रूई  तथा  सुत  की  कमी  के  कारण  हथकरघा  उद्योग  कोई  भी  मुद्रित  ar रही

 से  रुई  मंगाने  की  कोशिश  कर  रहे  हमें  किਂ  आगामी  ह  के  बाक

 उत्पादन  में  वृद्धि  होगी
 ।  हम  बुनकरों  की  शिकायतें  टूर  wer  को  मी  फ्टह्त  बन्

 Shri  Abdul  Ghani  Dar  (Gurgaon)  You  should  give  them  subsidy

 Shri  Dinesh  Sineh  We  are  prepared  to  give  subsidy.  provided:  this  Hho  uses
 gives  money  to  us

 Dr.  Ram  Manohar  Lohia  (Kannauj)  1  have  come  after  touring  the  flood  affected
 areas  You  would  distribute  clothes  in  these  areas

 श्री  दिनेश  fag  :  श्री  तापडिया  ने  कुछ  सुभाव  दिये  हैं  ।  मैं  उसके  लिये  हूँ  ।  दक

 उन  सुझावों पर  विचार  करेंगे
 ।.

 निगम  के  गठन  से  पहले  मैं  श्री  डांगे से  मिल  गा
 ।

 हुम  चाहते

 हैं  कि  मजदूरों  को  निगम  के  प्रबन्ध  में  स्थान  दिया  जाये  ।  श्री  कछवाय  ने  मुख्य  मंत्री  के  बारे  में

 कहा है
 |

 मैं  समभता हूं  कि  यह  अच्छा  नहीं  होगा  कि  लोग  यहां  सदन  में  नहीं  बारे  में

 इस  प्रकार  नहीं  कहना  चाहिये  ।  मुख्य  मंत्री  की  तो  सरकार  की  ओर
 से  किराया  सिलता  amt

 इसलिये  यह  किसी  मकान  में  मुफ्त  रहना  चाहें  इसका  कोई  नाजायज  फायदा  यह  बात

 ठीक  नहीं  मालूम  होती  ।

 I  am  not  in  agreement  with  the  contention  of  Shri  Kachwai  that

 not  take  over  sick  mills  We  must  take  over  such  as  are  likely  to  ‘improve  by  ong
 intervention  in  their  affairs  Shri  Banerjee  referred  to  Lakshmi  Rattan  Mills.  I  have  given

 reply  to  this  in  the  morning.  The  Central  Government  has  got  only  two  mills  under  its

 control  the  remaining  are  under  State  Government  They  are  run  with'the  consent  of

 Central  Government  We  have  no  objection  if  U.P  Government  wants-to  run  this  particular
 mill  We  cannot  take  over  more  mills  at  present  A  corporation  is  to  be  setup.  A  bill

 in  this  respect  is  to  be  brought  here  Ido  not  know  any  justification  for  this  resoulation

 here  now

 att  एथोस  :  मैं  उन  सभी  माननीय  सदस्यों  आभारी  हूँ  कि  जिन्होंने  इस  संकल्प  का

 समथंन  किया  है  और  मूल्यवान  सुभाव  दिये  हैं  ।  मैं  माननीय  मंत्री  की
 भी

 सराहना  करता  हूं  कि

 जिन्होंने  एक  निगम  बनाने  का  आश्वासन  दिया  है  और  frat  सरकार  निगम  द्वारा  लिये  जाने  की

 बात  की  है  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  हथकरघे  के  बारे  में  और  कार्यवाही  की  जानी  चाहिये
 ॥

 मैं  चाहता

 हुं  कि  सभा  इसको  स्वीकार  करे  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  मैं  इस  संकल्प  पर  कुछ  संशोधनों  को  मतदान  के  लिये  रखता  हूँ

 उपाध्यक्ष महोदय  द्वारा  श्री
 ो  यशपाल सिंह  भोर  थी

 रूमानी
 :

 weed

 मतदान  के  लिये  रखे  गये  तथा  स्वीकृत  हुए  ।

 The  amendments  know  by  Shri  Umanath,  Shri  Yashpal  Singsyaad  Ramagi
 were  put  and  negatived.

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 अब  मैं  मुख्य  संशोधन  को  सभा  के  मतदान
 के  लिये  रखता  हूं

 al

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रशन  यह
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 1889  (a)  इस्पात से  नियन्त्रण  हटाने के  बारे  में
 —— wea

 उद्योग  में  विद्यमान  संकट  को  देखते  gu,  जिसके  परिणामस्वरूप  मिलें  बराबर

 बन्द  हैं  और  बुनकर  भारी  संख्या  में  बेरोजगार  हो  गये  यह  सभा  सरकार  से  सिफारिश
 करती

 है  कि  वह  सभी  बन्द  मिलों  का  प्रबन्ध  तुरन्त  अपने  हाथ में  ले  ले  (1

 प्रस्ताव  श्रेणीकृत
 The  motion  was  negative!

 ee  ee

 इस्पात  से  नियन्त्रण  हटाने  के  बारे  में  संकल्प

 RESOLUTION  RE  STEEL  DECONTROL

 et  मम्बियार  मैं  प्रस्ताव करता  हूं  :-

 यह  समा  सरकार  द्वारा  इस्पात  से  नियन्त्रण  हटाये  जाने  जिसके  फलस्वरूप

 इस्पात  का  मूल्य  बहुत  ज्यादा  बढ  गया  निरनुमोदन करती  है  ्

 gh  खेद  है  कि  सरकार  ने  नियन्त्रण  हटाने  का  fala  इतनी  जल्दी  में  कर  दिया  है
 ।

 इस

 निर्णय  के  तुरन्त  बाद  इस्पात  के  नृत्यों  में  वृद्धि  हो  गई  है
 ।

 इससे  जनसाधारण को  बहुत  मुश्किल

 हो  गई  है  ।  सरकार  दावा  करती  है  कि  कीमतें  बढ़ने  नहीं  दी  जायेंगी  परन्तु  संयुक्त  योजना

 समिति को  यह  काम  क्यों  सौंप  दिया  गया  है  ।  इस  समिति में  टाटा  आदि  बड़े  बड़े  उद्योगपति हैं  ।

 मेरे  पास  आंकड़े  हैं  जो  सिद्ध  करते  हैं  कि  नियन्त्रण  हटने  के  बाद  इस्पात  के  मुल्य  में  वृद्धि हुई
 >

 है  ।  इससे  छोटे  पैमाने के  उद्योगों  को  बहुत  हानि  हुई  aga  सी  ऐसी  वस्तुए  ४  जिनके

 मुल्यों  में  वृद्धि  हुई  है  और  जिन्हें  सरकार  खरीदती  है
 ।

 ऐसी  वस्तुएਂ  रेलवे  के  प्रयोग की  हैं  ।

 रेलवे  स्लीपर  खरीदती  है  ।  उनके  मुल्य  में  लगभग  40  रुपये  की  ८.  हो  गई  है  इस  प्रकार  टाटा

 की  आय  में  वृद्धि  हो  गई  है
 ।

 इसी  प्रकार  पहियों  और  टायरों
 की

 बात  है
 ।

 आप  एक  समिति के

 भय  थे  ।  उस  समिति  ने  जब  नियन्त्रण  हटाने की  सिफारिश  की  थी  उन्होंने  और  कारणों से

 वह  सिफारिश  की  थी  sa  समिति  का  नाम  खाडिलकर  समिति  था  ।  आज  देना  को  आधिक

 संकट  में  से  गुजरना  पड  रहा  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  अगली  बार  अपना  भाषण  जारी  रख  सकते  हैं  ।

 इसके  पश्चात  लोक
 सभा  सोमवार  जुन  5,  1967  श्रेष्ठ  15,  1889  राक

 के  ग्यारह  बजे  तक  के  लिये  स्थगित  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  Eleven  of  the  elock  on  Monday,  June  .  5,1967

 -Jyatstha  15,1889  (Saka)
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